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 13,  25  1976/5  1898  EX)

 No.  13,  Thursday,  March,  25,  1976  |Chaitra  5,  1898(Saka)  पष्ठ

 PAGES विषय  Subject

 प्रश्नों  के  मौखिक  Oral  Answers  to  Questions—

 *तारांकित  a  च
 |

 *Starred wlalkFtu  Questions  Nos.  242,
 गठ  5.0

 247; सख्या  242
 249  and  251  to  254  1-17

 243,  245,  247,  249

 झ्मौर  251  से  254

 प्रण्नों  के  लिखित  उत्तर  :  Written  Answ  to Pra  Questions—

 तारांकित WIT  संख्या  241,  244  Starred  Questions  Nos.
 241,

 244;
 246,

 248,
 246  248,  250  द्रोर  250  and  255  to  260  17-21

 255  से  260

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  1286  a  Unstarred  Questions  Nos.  1286  to  1351  21-51
 1351

 सभा  पट  पर  रखे  गए  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table-  51-53

 सभा  बैठकों  से  भ्रनपस्थिति  Leave  of  Absence  from
 ure

 Sittings  of  the
 House  थक  53-55

 अनमति

 लोक  लेखा  Public  Accounts  Committee—

 प्रतिवेदन-प्रस्तुत  Two  Hundredth  Report—presented  55

 1976-77  विपणन  मौसम  के  लिए  Statement  Re.  Price,  Procurement  and  distri-
 bution  policy  of  Rabi  Cereels  for  1976-77 रबी  खाद्यान्नों  के  वसुली  त्रौर  Marketing  Season  55-56

 वितरण  सम्बन्धी  नीति  के  बारे

 वक्तव्य

 श्री  झण्णासाहिब  पी ०  शिन्दे  Shri  Annasaheb  P.  Shinde  55-56
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 सामान्य  चर्चा  आर  अनदानों  की  मांगें

 शा  चन्द्र  हाल्दर  Shri  Krishna  Chandra  Haldar  59-60

 श्र  नटवर  लाल  पटल  Shri  Natwarlal  Patel  60-61

 नन  ee

 का  चोतक  है  कि पिए  पय ा  |  क  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य किसी  नाम  पर  श्रंकित  यह  इस  बात

 ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।

 The  Sign  +  marked  above  the  ame  of  a  Member  indicated  that  the  question  was  actually
 asked  on  the  floor  of  the  House  by  him



 विषय
 Subiect  PAGES

 श्री  सी०  के ०  चन्द्रप्पन  Shri  C.K.  Caandrappan  62-63
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 Shri  Baljibhai  Parmar  67-68

 मार
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 श्री  के ०  Alaraaz
 70-71 Shri  K.  Mayathevar

 श्रीमती  सुशीला  Vea
 Shrimati  Sushila  Rohatgi  71-76

 नियंत्रक-महालेखा  परीक्षक  Statutory  Resolution  re.  Disapproval  of  the

 Comptroller  and  Auditor-General’s  (Duties,
 शक्तियां  तथा  संशोधन  Powers  and  Conditions  of  Service)  Amend-

 अध्यादेश  1976  के  ment  Ordinance,  1976  and  Comptroller  and
 Auditor-General’s  (Duties,  Powers  and

 मोदनਂ  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  Conditions  of  Service)  Amendment  Bill—

 alt  नियंत्रक--महा लेखापरीक्षक

 शक्तियां  तथा  सेवा  शर्त )
 संशोधन  विधेयक

 विचार  करने  का  Motion  to  consider—
 76-88

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी  Shri  H.N.  Mukerjee  75-79

 श्री  वीਂ  ०  अ्रलगेसनਂ  Shri  O.V.  Alagesan  80-81

 श्री  सोमनाथ  चर्ट्जी  Shri  Somnath  Chatterjee  81-82

 श्री  एस०  ito  दामाणी  Shri  S.R.  Damani  82

 श्री  जी०  विश्वनाथन  Shri  G.  Viswanathan  83

 श्री  बी०  ato  नायक  Shri  B.V.  Naik  83-84

 श्री  मूल  चन्द  डागा  Shri  M.C.  Daga  84

 Shri  C.  Subramaniam  84-86 श्री  सी०

 श्री  दीनेन  भट  Shri  Diren  Bhattacharyya  86 टाचाय

 विधेयक  के  खण्ड  2  से  5  श्र  1  Clauses  2  to  5  and  1  of  the  Bill

 पारित  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  pass  87-88

 श्र  सो०  सुब्रह्मण्यम  Shri  C.  Subramaniam  88

 Motion  Re.  Suspension  of  Proviso  to  Rule

 संघ  लेखाओं  का  विभागीकरण  66  in  relation  to  Departmentalisatior.  of

 Union  Accounts  (Transfer  of  Personnel)
 स्थानान्तरण )  विधेयक  के  सम्बन्ध

 Bi  11.0  ि  38

 में  नियम  66  के  परन्तुक  को

 निलम्बित  करने  केबारे  में  प्रस्ताव
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 विषय  Subiect  PAGES

 संघ  लेखाओं  का  faa  Statutory  Resolution  re.  Disapproval  of
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 and  Departmentalisation  of  Union  Accounts

 1976 के  निरनुमोदन  के  बारे  में  (Transfer  of  Personnel)  Bill—  88-94
 सांविधिक  संकल्प  श्रौर  सघ

 wart  का  विभागीकरण
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 श्री  जी०  विश्वनाथन्‌  Shri  G.  Viswanathan  92

 e श्रोमती  सुशीला  रोहतगी  Shrimati  Sushila  Rohatgi  93

 विधेयक  के  खण्ड  2,  3  ग्रौर  Clauses  2,  3  and  1  of  the  Bill

 पारित  करने  का
 Motion  to  pass

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  Shrimati  Sushila  Rohatgi  94

 लौह  श्रयस्क  खान  श्रौर  मैंगनीज  Motion  re.  Suspension  of  Proviso  to  Rule  66

 श्रयस्क  शबान  श्रम  कल्याण
 in  relation  to  Iron  Ore  Mines  and  Manga-
 nese  Ore  Mines  Labour  Welfare  Cess  Bill

 उपकर  विधेयक  att  लौह  अयस्क  खानਂ  and  Iron  Ore  Mines  and  Manganese  Ore
 Mines  Labour  Welfare  Fund  Bil]—

 अर  मंगनीज  अ्रयस्क  खान  श्रम  कल्याण

 निधि  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  नियम  66

 के  परन्तुक  निलम्बित  करने  के

 बारे  में
 95

 लौह  श्रयस्क  खान  झौर  मेंगनीज  Iron  Ore  Mines  and  Manganese  Ore  Mines

 खान  श्रम  कल्याण  उपकर
 Labour  Welfare  Cess  Bill  and  Iron  Ore
 Mine  and  Manganese  Ore  Mines  Labour
 Welfare  Fund  Bill—  e  े  ्  ष  95 विधेयक  श्रौर  लौह  अ्रयस्क  खान

 झौर  मैंगनीज  श्रयस्क  खान  श्रम

 कल्याण  निधि

 विचार  करने  का
 Motion  to  consider—

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  Shri  Raghunatha  Reddy  95-98
 att  बीरेन  दत्त

 Shri  Biren  Dutta  08
 श्री  झार०  एन०  शर्मा

 Shri  R.N.  Sharma  98-99
 श्री  झारखंड  राय

 Shri  Jharkhande  Rai  e  99
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 ay,  March  25,  त्न्त्ग्त्द  5,  1898  ( (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समबेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [ sewer  महोदय  पीठासीन  हुए

 [  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair]

 Waal  के  सौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 बलाडीला  खानों  का  लौह  श्रय॑स्क

 2472.  श्री  के ं०  क्या  इस्पात  अर  खन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बैलाडीला  खानों  के  टन  से
 कूछ

 कम  लौह  WITH  से
 uF  टन  इस्पात  FT

 उत्पादन  हो  सकता  है  ;

 बाजार  में  लौह  अ्रपस्क  झ्रौर  इस्पात  के  मूल्य  कया  हैं  ;  at

 इस्पात  का  उत्पादन  करन ेके  बजाय  लौह  भ्रयस्क  निर्यात  करने  के  क्या

 कारण  हैं
 ?

 नचा फा  आ इस्पात  MIT खान  मंत्रालय  में  रा  ्य  भरी  arse  (  से  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया है

 विवरण

 जी  हां

 |  लौह  श्रयस्क  ्रौर  इस्पात  के  ग्रेड/माल  की  किस्म  के  grate  पर॑  इनके  मूल्यों  में  बहुत

 अन्तर  मोट  तौरपर  वर्तमान  मूल्यों में  अत्तर  नीचे  दिया  गया  हैं
 :--

 (1)  लौह  adem  —-Tg  अ्पस्क  में  लोहे  की  मात्रा  डलों/चूरे  aife  के  आधार  पर  इस

 का  जहाज  तक  निष्प्रभाव  मूल्य  लगभग  75.0  रुपये  से  160  रुपये  प्रति  टन

 (2)  इस्पात  संयंत्र  समिति  द्वारा  इस्पात के  विभिन्न  प्रकार के  उत्पादों

 के  लिए  निश्चित  किये  गये  मलय  रेल  की  पटरी के  लिए  1033  रुपये  प्रतिटन

 है  जबकि  ठण्डी  बलित  चादरों  का  मूल्य  2559  रुपये  प्रतिटन  है  ।



 Oral  Answers  March  25,  1976

 en

 इस्पात  के
 उत्पादन  की  देशीय  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  इस्पात  कारखाने  लगाने  पर

 बहुत  भ्रधिक  रुपया  खर्च  होता  परिणाम-स्वरूप  पर्याप्त  वित्तीय  संसाधनों  की  कमी

 एक  मुख्य  बाधा है  fara  हम  इस्पात  का उ  त्पादन  करने  की  बजाय  लौह  भ्रयस्क  का  निर्यात

 इसपर  भी  मात्ना  तथा  मूत्य  दोनों  की  दृष्टि  से  हमारे  कच्चे  लोहे  ale  इस्पात  के  निर्यात

 में  वृद्धि  का  रुख  फिर  भी  इरा  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  किः  देश  में  लौह  झयस्क  के  विशाल

 भण्डार  हैं  श्रौर  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  की  अ्रत्य धिक  श्रावश्यकता  है  ate  ween  का  निर्यात  क  रन

 है  श्रौर  देश  के  लिए  लाभप्रद  है  ।

 श्री  Fo  प्रधानी  :  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  लौह  अयस्क  का  विदेशों  को  निर्यात  करने

 से  हमारे  देश  को  भारी  हानि  होती है
 क्या  सरकार  वतंमान  इस्पात  संयंत्रों  का  विस्तार  करने

 शौर  विदेशी  रुहयोंग  अथवा  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  नये  इस्पात  संयंत्र  लगाने  के  प्रसव  पर  विचार

 करेगी  ताकि  निर्मित  इस्पात  का  निर्यात  किया  जा  स

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  हम  ऐसा  तो  नहीं  कर  सकते  कि  लौह  श्रयस्क  का  निर्यात  बिल्कुल

 बन्द कर  द  क्योंकि  हमें  उसका  उचित  मलय  नहीं  मिल  रहा  लेकिन  हम  हर  सम्भव  प्रयास

 कर  रहेहैं  कि  इस्पात  काही  निर्यात  किया  जाय  ।  इस  वच  तक  हम  20  लाख  टन  इस्पात

 जिसका  मलय  285  करोड़  रुपये  बठता  श्राडर  बुक  कर  चुके हैं  जबकि  पिछले  ay  केवल

 18  करोड़  रुपये  के  श्राडर  थे  ।  इस्पातਂ  उदयोंग  के  विस्तार  हेतु  हमने  व्यापक  योजना  बनाई  है  |

 परन्तु  फिरभी  इस  बातਂ  पर  हमें  निभर  करना  पड़ता  है  कि  सरकार  के  पास  संसाधन  कितने  हैं  ।

 वर्ष  के  बजट  में  भिलाई के  विस्तार के  लिए  हमने  काफी  राशि  निर्धारित  की  सरकार

 ने  भारत  के  इस्पात  प्राधिकरण  से  भी  कहा  है  कि  इस  शताब्दी  के  श्र्न्त  तक  हमारे  देश  को  इस्पात

 सम्बन्धी  जरूरतों  का  उचित  झर  व्यापक  अध्ययन  करके  अरपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करे  |  त्र्त  स्पष्ट

 हैकि  सरकार  इस  मामले  में  पूर्ण  तया  जागरूक  है  ।  लेकिन  एसे  स्तर  पर  पहुंचने  से  पूर्वे  हमें  विदेशी

 मद्रा  की  है  |  इस  कायं  में  लौह  अयस्क  का  काफी  महृत्वपूण  योगदान है
 |

 श्री  के०  प्रधानी  :  मंत्री  जी  विवरण  के  श्रनुसार  लौह  श्रयस्क  से  हमें  केवल  75.0  रु०  से

 160%o  प्रति  मीटरी  टन प्राप्त होते  हैं  जबकि  इस्पात के  निर्यात  से  हुमे  1033 से
 2559

 रु०
 प्रति

 टन  तक  मिल  जाते हैं  ।  इसलिए  हमें  ate  श्रयस्क  के  स्थान  पर  निमित  इस्पात  का  निर्यात

 करना  चाहिये  |

 श्री  चन्द्रजीत  यादव :  हम  इस  प्रकार  दोनों  की  तुलना  नहीं  कर  सकते  क्योंकि

 प्राप  को  पता  है  कि  एक  इस्पात  संयंत्र  लगाने  के  लिए  सकड़ों  करोड़  रुपये  की  श्रावश्यकता  होंती

 है

 श्री  जगन्नाथ  राव  :  मुझ  लौह  भ्रयस्क के  निर्यात  पर  श्रापत्ति  नहीं  ।  लेकिन  बैलाडीला

 में  जसाकि  मंत्री जी  कों  ज्ञात  लोहे  के  चण  के  विशाल  भंडार  जमा  हों  गये  लौह  was

 की  पहाड़ियों  से  श्रयस्क  निकाल  लिया  गया  है  भ्रौर  वहां  लौह  an  के  ढेर  लगे  यदि  उस  से

 लोहेके  डले  बना  कर  बचे  तो  हमें  अधिक  मलय  प्राप्त  हो  सकता  सरकार  का  इस

 बारे में  क्या  विचार

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  मैं  सदस्य  महोदय  से  पूर्णतया  सहमत  हैं  बेलाडीला  में  70

 मीटरी टन  लौह  चूण  जमा  हो  गया है  ।  सरकार ने  मिकौनਂ  से  इस  बारे  में  अध्ययन  करके
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 वेदन  प्रस्तुत  करने  को  कहा है  ताकि  यह  पता  चल  wa  कि  क्या  वहां  डले  बनाने  का  संयंत्र  लगाया

 जा  सकता है  ग्रौर  उसके  लिये  उनकी  क्या  शर्तें  होंगी ।

 way  प्राथभिक  प्रतिवेदन  में  इसने  कई  उपाय  सुन्नाये हैं  ।  इन  पर  विचार  हो  रहा
 नक  चय
 त  नल कई  पार्टियों  से  बातची  रही  है प्रौर  wane  स्थिति  होने  पर  यह  संभव  हो  सकेगा  ।  लोहे

 वे  डले  बनाने के  संयंत्र  की  स्थापना  संसाधनों  पर  भी  निभंर  करती

 श्री  Wa  wera  :  मेरे  अनुपूरक  प्रश्न  का  उत्तर  विवरण  से  है  जो  कच्चे  लोहे

 के  बारे  में है  ।

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  ढलाई  कारखानों  के  मालिकों  द्वारा  कच्चे  लोहे

 की  बहुत  जा  रही  है  प्रौर  कच्चे  लोहे  की  कीमतों  में  भी  वृद्धि  हो  गई  है  ।  लेकिन  उनकी

 कठिनाई  यह  है  कि  श्रभी तक  उन्हें  दुर्गापुर  इस्पात
 संयंत्र

 से
 माल  सप्लाई  किया  जा  रहा  था  ।  झब

 दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  से  कच्चे  लोहे का
 निर्यात  किया  जाता

 है
 पश्चिमी  बंगाल  के  ढलाई  का  रंखानों

 के  मालिकों  से  कहा  गया  है  कि  व  अ्रपनी  सप्लाई  बोकारों  से  प्राप्त  इस  प्रकार  बॉकारो  से

 कारखानों  में  माल  लाने  के  लिए  अतिरिक्त  व्यय  करना  पड़गा  ।  मेंरा  प्रश्न  यह  है  कि  सरकार  ऐसी

 नीति  क्यों  है  जिससे  ग्राहकों  को  कठिनाई  हो  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  कसी  नोति  ?  क्या  कच्चे  लोहे  का  निर्यात  ?

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :.  मेरा  प्रशन  यह  है  कि  दुर्गापुर  का  इस्पात  संयंत्र  निकट  है  ।

 श्री  चन्द्रजीत  यादव  :  प्रश्न  का  सम्बन्ध  इस  बात  से  नहीं  इसका  सम्बन्ध

 से  है  सभी  इस्पात  संयंत्रों  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  हिन्दुस्तान  इस्पात  लिमिटेड  के  अधीन है  ।  यदि

 किसी  विशेष  ढलाई  कारखाने  को  विशेष  प्रकार  के  कच्चे  लोहे  की  भ्रावश्यकता है  जो  बोकारो  में  ही

 तैयार  होता  है  तो  बात  अलग  फिरभी
 मैं  इस  मामले  की  जांच  करूंगा  |

 परिवार  नियोजन  के  लिए  प्रोत्साहन

 *  243.  श्री  राज  देव  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  एसे  माग  दर्शी  सिद्धान्त  तयार  कर  रही

 है  जिनके  राज्यों  द्वारा  अ्रपनाए  जान ेके  लिए  सिफारिश  की
 जाएगी

 ;  शौर

 यदि  तो  क्या  गुह-निर्माण के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  Fate

 सरकारी  FAST  के  अ्रवंटन  ौर  लघु  उद्योग  एकक  स्थापित  करने
 हेतु  सहायता

 के  लिए  हकदा र
 बनने

 के  लिए  परिवार  को  मुख्य  निर्णायक  पहलू  माना  जाएगा  ?

 स्वास्थ्य  र  परिवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  faz)  :  भारत  सरकार  द्वारा

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  तेज  करने  के  लिए  कुछ  प्रस्तावों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  कुछ

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  में  पहले  ही  कुछ  उपायों  कों  अपना

 लिया  है  |

 (a).  दिल्‍ली  प्रशासन में  कुछ  ate  हतोत्साहनों  को  अपना  लिया है  जिसके

 अन्तर्गत  छोटे  परिवार  वालों  को  इन  मामलों  में  तरजीह दी  जाएगी  ?
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 Shri  Rajdeo  Singh  :  Sir,  the  Ministertas  stated  in  the  first  part  of  his  reply  (8  some

 proposals  are  being  considered  by  the  Government.  May  I  know  whether  Government  have
 taken  any  decision  or  willit  take  some  more  time  2  He  has  also  stated  that  some  State  G--
 vernments  are  also  working  in  this  direction.  Will  the  hon,  Minister  reveal  us  certain  details. ह

 Dr.  Karan  Singh  :  So  far  as  the  Government’s  line  of  thinking  is  concerned,  we  are  going
 to  give  it  a  final  shape  after  a  detailed  discussion  and  I  will  make  a  statement  on  the  population
 policy  during  the  present  Session  of  Parliament  and  Government’s  line  of  action  will  become

 quite  clear.

 So  far  as  the  State  Governments  are  concerned,  seven  State  Governments  and  the  Delhi
 Administration  have  taken  many  steps.  The  State  Governments  are  Maharashtra,  U.P.,  Karna-

 taka,  M.P.,  Gujarat,  Haryana,  and  Punjab.  We  do  not  propose  to  interfereir  their  work  as  it
 is  very  much  in  their  prower  to  deal  with  the  subject.

 Shri  Rajdeo  Singh  :  Sir.  May  I  know  the  incentives  and  disincentives  introduced  by  the
 Delhi  Administration  tointensify  the  family  planning  Campaign  ?  I  want  to  know  ifitis  proper
 to  compel  the  people  by  taking  resort  to  law  or  by  allurements  ?

 Dr.  Karan  Singh  He  has  asked  two  questions.  So  far  as  the  Delhi  Administrationis
 concerned,  I  have  got  a  press  note  consisting  of  3  pages.  Sir,  with  your  permission  I  sha]l  put
 it  on  the  Table  of  the  House.  So  fay  as  the  second  questionis  concerned,  I  may  say  that  the
 situation  has  become  very  serious  and:  we  can  not  depend  on

 persuations  ajone.

 Shri  Ishwar  Chowdhry  :  There  should  be  compulsory  family  planning  not  only  in
 Delhi,  Bihar,  M.P.  or  in  certain  other  States  but  in  the  whole  cowitry.  May  I  know  if  there
 is  any  proposal  to  bring  forward  a  billin  this  regardin  the  House,ifso,  by  what  time  ?

 Dr.  Karan  Singh  :  I  have  already  said  that  I  am  going  to  give  a  statement  which  will
 clear  the  whole  thing.

 Smt.  Sheila  Kaul  :  Being  social:  workers  we  know  the  practical  difficulties.  Ladies
 ‘told  us  that  they  were  ready  for  limiting  their  families  but  their  hustands  were  not  agree  able  to

 thing.  ‘Will  he  throw  some  light  on  this  aspcct.

 Dr.  Karan  Singh;  This  suggestionis  worth  consideration.

 1975-76  के  दौरान  इस्पात  का  उत्पादन

 ल

 *245.  श्री  ia  सिह  भौरा  :

 ayy  एस०  ए०

 क्या  इस्फात  क... श्र
 खान  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा
 करेंगे  कि  :

 ल  =F.  सनਂ  =
 S क्या  वर्ष  1975-76  में  इस्पात  संयंत्रों  में  त्पादन  ्य ष ग्रा  द

 यदि
 तों

 तत्सम्बन्धी  aylzt-wlet  बातें  क्या  हैं  ;
 ri

 क्या  इस्पात  संयंत्रो ंमें  स्टाक  जमा  हो  गया  है  ;  झ्रौर

 यदि  तो  नियमित  रूप  से  बिक्री  के  लिये  क्या  उपाय  tay  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  शर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  सुखदेव  :  से  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पाल झ्रौर  वषं  1975-76  में  सब  तो  मुखी  इर  11  कारखानों  का  57  लाख  टन
 : ह: ल  an पन एना विक्रेय  इस्पात  का  अनुमानित  कुल  उत्पादन  का  रिकाड  उत्पादन  होंगा  ।  इससे

 पहले  सब  से  श्रघिक  उत्पादन  वर्ष  1974-75  में  हु  eal  था  जो  49  लाख  टन  था  ।
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 (7)  ety

 ख  स्टाक  को  बेचने  के  लिए  किए  गए  मुख्य  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :--

 fi
 थ्

 रण  प्रणाली  को  किया  गया  है  जिससे  प्रक्रिप्रात्मक  विलम्ब  में  कमी

 की  जा  सके  ्रौर  कों  whew  सुगमता  से  इस्पात  उपलब्ध  हँ  सके

 प्राथमिकता  के  श्राधार  पर  श्रावंटन  करने  की  प्रथा  समाप्त  कर  दी  गई  है  |

 लोहे  श ह  इस्पात  तथा  स्क्रेप  की  विभिन्न  श्रेणियों  के  उपयोग  पर  से  प्रतिबन्ध

 हटा  लिए  गए  हैं  ।

 उत्पादक-ग्राहुक  ठेका  अ्रधिका  रियों  की  माफत  ग्राइर  प्राप्त  करने  तथा  स्टाकयाड़ों  की

 माफत  माल  सप्लाई  करने  को  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 सरकार  द्वारा  1973  में  इस्पात  की  खपत  में  मितव्ययिता  के  लिए  किए  गए  उपायों

 के  फलस्वरूप  नान  फंकश्नल  भवनों  के  निर्माण  पर  तौर  पर  लगाये  गये

 प्रतिबन्ध  gar  लिये  गये  हैं  ।

 अन्य  देशों  कों  लोहे  तथा  सामग्री  का  निर्यात  करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न

 किए  जा  रहे  हैं  1976 के  प्रन्त  तक  33  लख  टन  ऐसा  माल  निर्यात

 किया  गया  था  जिसका  मूल्य  91.67  लाख  करोड़  रुपये  था  20.99  लाख  टन

 लोहे  श्रौर  इस्पात  सामग्री  को  निर्यात  के  लिए  पक्के  ग्राडंर  बुक  किये  गये  हैं  जिनका

 अनुमानित  मूल्य  285.17  करोड़  रूपये  है  |

 ay  1976-77  के  बजट  में  ग्रधिक  योजना  परिव्यय  की  व्यवस्था  से  भी  इस्पात  को  अधिक

 खपत  होने  की  सम्भावना है  ।

 Shri  B.  5.  Bhaura :  It  is  heartening  to  note  that  you  have  taken  certain  measures  for
 the  disposal  of  accumulated  stocks.  May  I  know  whether  the  measures  adopted in  regard
 to  the  internal  consumption  had  any  positive  effect  ?

 Shri  Chandrajit  Yadav :  These  steps  have  been  taken  only  recently.  This  year  we
 are  spending  about  31  per  cent  more  on  planning,  naturally,  This  will  be  conducive  to  the

 development  activities.  This  year  the  Crop  position  is  also  very  good  and  itis  hoped  that  there
 will  be  a  spurt  in  the  constructional  activities.  The  amount  sanctioned  in  this  budget  will
 also  help  in  initiating  works  in  the  public  sector.  This  will  also  lead  to  higher  Steel  Consump-
 tion,

 So  far  as  exports  are  concerned  you  know  this  year  we  have  received  orders  to  the  tune  of
 2  million  tonnes  He  hope  this  demand  will  increase  in  future

 Shri  B.  S.  Bhaura  :  Itis  good  that  we  have  received  orders  for  export  to  the  tune  of  2
 million  tonnes.  May  I  know  whether  Government  propose  to  take  certain  steps  to  find  out

 prospects  for  export  of  steel  tothe  newly  independent  countries
 where

 industrial  development
 is  taking  place  We  should  try  to  export  more  to  these  countries.

 Shri  Chandrajit  Yadav :  Efforts  have  been  made in  this  direction
 to  note  that  this  year  we  are  exporting  iron  to  about  20  Countries.  More  and  more  demand

 You  will  be  happy

 has  been  made  by  the  developing  arid  Middle
 East

 Countries.

 श्री  हरि  किशोर  सिह :  मैं  जानना
 चाहता  हूं

 कि  इस्पात  के  उत्पादों  को  कामत  कम

 करने  का  क्या
 प्रभाव  पड़ा है

 ?
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 श्री  चन्द्रजीत यादव  :  मैं  श्रापका  प्रश्न  समझा  नहीं  ?

 Shri  Hari  Singh:  May  know  the  quantity  of  iron  exported  to  Japan  so  दिए  and  whether
 it  is  correct  that  Japan  के  क  क

 Mr.  Speaker  :  The  questi  on  does  not  relate  to  exports.  Itis  about  production.

 श्री  बो०  वो०  नायक  :  कृपया  भ्रान्तिम  पैरा  पर  इस  प्रश्न  की  अ्तुमति  दी  जायें  :

 1976-77  के  लिये  बजट  में  अधिक  योजना  परिव्यय  से  इस्पात  की  खपत  भी  faa

 होगी  (5

 जब  हम  योजना  परिव्यय  att  इस्पात  ग्रं।र  खान  मंत्रालय  के  बजट  पर  हास्पेट  अरर

 सेलम  में  बनाई  जा  रही  प्रस्तावित  तीन  नई  फैक्टरियों  के  मुकाबले  में  नजर  डालते  हैं  तो  पता  चलता

 है  कि  चालू  वर्ष  के  दौरान  बजट  में  एक  नया  पैसा  नियत  नहीं  किया  गया  है  ।  क्या  में  इन  तीन

 योजना ग्रां  को  चालू  न  करने  के  कारण  जान  सकता  हूं  ?

 श्री
 चन्रजीत  यादव

 :  मेंने  पहुले  ही  ae  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  |  ag  कहना  गलत  है  कि  इन

 तीन  परियोजनाश्रों  को  स्थगित  रखा  गया  है  ।  वास्तव  में  हम  विस्तृत  परियोजना  प्रतिवेदन  के  बिना

 इस्पात  का  उत्पादन  नहीं  कर  सकते  हाल  ही  में  दो  इस्पात  संपंत्रों  अर्थात  विजाग  are  विजयनाग्रम

 के  लिए  डी
 ०

 पी
 ०

 भ्रार०  पुरी की  गई  |  उन्हें  18  महीने  लगेंगे  ।  डी०  पी०  श्रार०  पर  विचार  करने

 के  बाद  सरकार  इन  प्रश्नों  पर  विचार  करेगी  कि  संसाधन  क्या  होंगे  प्रौर  किस-किस  sot  को  इस्पात

 का  उत्पादन  किया  जायेगा  ।  इस  स्टेज  पर  जितनी  राशि  की  झ्रावश्यकता  थी  सरकार  ने  वह  उपलब्ध

 कराई है  |  सेलम  में  तीसरे  इस्पात  संयंत्र  के  बारे  में  डी ०  पी ०  श्रार०  प्राप्त  हो  चुका  है  श्रौर  उसका

 इस  वर्ष  के  लिए  धन  उपलब्ध  करने  के  लिए  श्रावश्यक  कार्यवाही अध्ययन  किया  जा  रहा  है  ।

 की  जा  रही  यह  कहना  गलत है  कि ये  इस्पात  aaa  स्थगित कर  दिये गये  हैं  |  परन्तु

 बाद  म यह  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  frat  करता  है  कि  सरकार  कब  ्रौर  कसे  मामले  को  शुरू

 करेगी  !

 श्री  बयालार  रवि  :  भाग  के  उत्तर  में  मंत्री  ने  स्वीकार  किया  है  कि  स्टाक  जमा  हो

 गया  है  भ्ौर  उन्होंने  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कुछ  कार्यवाही  का  भी  सुझाव  दिया  कि  स्टाक  विभिन्न

 aanat  द्वारा  उठाया  जायेगा  |  इसके  साथ-साथ  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  प्रभाव

 के  कारण  श्रपनाई  गई  फूटकर  जिसके  द्वारा  व्यक्ति  विशेषों  को  फुटकर  दुकानों  के  बजाय  डिपो

 द्वारा  बिंक्री  की  के  फलस्वरूप  इस्पात  का  स्टाक  जमा  हो  गया  क्योंकि  प्राइवेट  पार्टियां  अपनाई  गई

 नई  नोति के  माल  नहीं  उठा  रही  चूंकि  60
 करोड़  रुपये  का  स्टाक  जमा  किया  गया  है

 ौर  अब  अभाव  नहीं  रहा  क्या  इस  नोति  पर  पुर्नावचार  करने  का  विचार है
 ?

 श्री  a@aata aeat : यादव  :  वास्तव  में  नई  वितरण  प्रणाली  से  स्थिति  में यह  सही  नहीं  है  ।

 सुधार  हुमा  लगे  हुए  कुछ  प्रतिबन्ध  हटाये  गये  भ्रान्तरिक  मांग  न  होने  के  कारण  यह  स्टाक

 जमा  हो  गया है

 मैं  यह  भी  स्पष्ट  करना  चाहता  ह  कि  यह  चन्ता  का  विषय  नहीं  है  क्योंकि  इस  वर्ष  हमने
 800,000 टन  श्रधिक  इस्पात  का  उत्पादन  किया है  जमाखोरी  श्रौर  चोरबाजारी  के  विरुद्ध

 उठाये  गये  कदम  भी  सहायक  सिद्ध  हुए  हैं  क्यांकि  जमाखोर  अब  स्टाक  जम  नहं  करते  |

 उपलब्धता  सुगम  हो  गई  य  समय  पर  प्राइवेट  पार्टियों  या  अरन्य  एसोसिएशनों  द्वारा  प्राप्त
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 सुझावों  को  ध्यान
 में  रखा  जाता go

 श्रौर  तदनुसार  निर्णय  लिये  जाते हैं  ्रोर  इस्पात  व्यापारियों  श ग्रार

 ग्राहकों  की  सहायता  के  लिये  उनका  पुनरीक्षण  भी  किया  जाता है  ।

 National  Transportation  Policy

 *247.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport  be  pleased  to
 state  :

 {a)  Whether  any  National  Transportation  Policy  is  proposed  to  be  framed  ;

 (bo)  if  so,  by  what  time  and  whether  a  copy  thereof  will  be  laid  on  the  Table  ;  and

 (c)  if  so,  when  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  दलबीर  fag)
 :  wet

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया है  ।

 विवरण

 समन्वय  |  की  कोई  अलग  पद्धति  नहीं  है  सिवाय  इस  ae  में  कि

 परिवहन  नीति  wie  समन्वय  समिति  (1966)  ने  सिफारिश  की  कि  भारत  जैसे  देश  में  विभिन्न

 परिवहन  सेवायों  के  समन्वय  को  समत्याम्रों  का  समाधान  योजनाग्रों के  अधीन  धन  लगाने

 की  नोतिवों के  माध्यम  से  किया  जा  सकता  भारत  सरकार  ने  परिवहन  समन्वय  के  दृष्टिकोण

 को  स्वोकार  किया  wit  कई  वर्षों  समिति  द्वारा  म्रभिशासित  नोतियों को  ध्यान  में  रखते

 हुए  ऐसे  समन्वय  की  मांग  की  है  ।

 पांचवीं  योजना  में  मुख्य  जोर  परिवहन  के  विभिन्न  साधनों  के  विकास  के  लिए  समन्वित

 तथा  पद्धतिबद्ध  पक्ष  पर  दिया  गया है  ताकि  यह  पद्धति  समस्त  रूप  से  जहां  तक  संभव है  एक  दूसरे

 के  ग्रतुतमथेक  श्र  ग्रन्त र  ग्राश्रित  समझी  जा  सके  |

 रेल  प्रोर  सड़क  परिवहन  ५ के बाच  समन्वय  परिवहन  विकास  परिषद  जिसमें  रेलवे  के  ale

 ज्ौवहन  तथा  परिवहन  के  मंत्री  प्रतिनिधि  के  माध्यम से  प्राप्त  करना  ।

 जहां  तक  यात्री  यातायात  का  सम्बन्ध है  परिवहन  के  इन  साधनों के के  बीच  भी  राज्य  सड़क

 यरिवहुन  निगमों  के  पूंजी  ढांचे  में  सरकार के  भाग  लेने  से  समन्वय  प्राप्त  कराना  इन

 निगमों में  taa  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता है  ।  रेलवे  अपनी  क्षेत्रीय  सलाहकारी  संस्थाग्रों  में  राज्य

 परिवहन  उपक्रमों  को  भी  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  सहमत  हो  गया  है  ।

 जहां  तक  रेल-सड़क  समन्वय  झ्र  परिवहन  के  ग्रन्य  प्रकार  के  समन्वय  काप्रश्न

 नुसार  म्रन्तरविभागीय  पराम्  ग्र  faz. 1t-fangt  किया  जाता  है  ताकि  कम  से  कम  लागत
 में

 देश

 के  हित  में  समेकित  ढंग  से  सम्पूर्ण  परिवहन  पद्धति  के  विकास  में  वुद्धि  की
 जा  सके  ।



 Oral  Answers  Chaitra  5,  1898
 (5889)'

 too
 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  निर्माण  सम्बन्धी  प्राककलन  समिति  द्वारा  परि रवह  न

 समन्वय  पर  अपनी  रिपोर्ट  में  यथा  श्रभिशासित  ava  विकास  के  लिए  दीघंकालिक  शौर

 अल्पकालिक  कार्यों  झर  विभिन्न  परिवहन  साधनों  की  भूमिका  निर्धारित  की  गई  की  जांच  की  जा

 रही
 अन्य  परिवहन  areal  के  लिए  उत्तरदायी  उन  एजेंसियों  के  साथ  faaTctfarat  करना  भी

 अवश्यक है
 जिनका  नौवहन  wie  परिवहन  मंत्रालय  के  साथ  सम्बन्ध  नहीं  इसलिए  यह  बताना

 सम्भव  नहीं  है  कि  निर्णय  कब  तक  किया  जायेगा  ।

 परन्तु  सिफारिश  की  जांच  का  काय  यथाशीघ्र  पुरा  करने  के  लिए  सभी  प्रयत्न  किये  जायेंगे  |

 ~
 राष्ट्रीय  परिवहन  नीति  विवरण  को  सभा  पटल  पर  NSS  जाग  के  प्रशन  पर  उचित  समय

 विचार  कियां  जायेगा  |

 Shri  M.C.  Daga  :  Will  the  Minister  please  state  the  progress  made  so  farin  this  re-.
 gard  2

 Shri  Dalbir  Singh  :  This  is  a  policy  matter.  | है ४  is  correct  that  this  matter  has  been
 under  consideration  since  1950  and  we  have  got  coordinatian.needed  from  time  to  time  after
 1950.  The  policy  followed  so  far  was  meant  for  achieving  coordination  and  the  manner  in  which
 coordination is  achieved is  detailedin  the  statement,  Future  action  proposed  to  be  taken  in
 future  is  under  consideration  and  it  will  be  laid  on  the  Table  when  finalised.

 Shri  M.C.  Daga  :  Please  state  what  are  difficulties  being  facedin
 preparing

 a  national:
 transport  policy  ?

 Shri  Dalbir  Singh  $  Thereis  no  difficulty,  Difficulty  is  this  that  this  question  does
 not  concern  only  one  ministry.  Several  ministries  such  as  Ministries  of  Railways,  Civil  Aviation,
 Shipping  and  Transport  and  Planning  Commission  are  concerned  with  it.  Itis  necessary  to.
 consult  all  of  them  andit  has  been  done  so.  Their  comments  are  under  examination  and  what-
 ever  shape  it  takes  will  be  presented  before  the  House.

 Shri  Naval  Kishore  Sinha  :  Whether  Government  will  take  into  account  the  fact.
 whi  le  framing  the  transport  policy  thatinstead  of  constructing  bridges  costing  20.25,  30  crores  of
 rupees  on  big  Ganga,  rail-cum  road  bridges  be  constructed  there  so  that  rail  bridge
 need  not  be  constructed  there  after  afew  days  and  the  country  will  not  have  toinvest  more
 Whether  Government  propose  to  declare  those  roads  as  national  highways.  which  link  these
 bridges  with  country’s  border  ?

 Shri  Dalbir  Singh:  All  these  things  are  taken  into  account  during  coordination.

 Shri  B.  S.  Bhaura  .  You  say  that  the  question  of  laying  natioral  transport  policy  is:
 being  considered  step  by  step.  Whether  itis  nota  fact  that  main  obstacles  in  the  national  trasport:
 policy  are  the  big  transporters  having  links  at  each  place  and  do  not  allow  formation  of  this
 policy?  ह ल  80.0  what  are  Government’s  views  in  regard  to  formation  of  an  indepedent  policy  by
 eliminating  the  big  transporters.  which  should  be  in  the  interest  of  the  country  ?

 The  Minister  of  Shipping  and  Transport  (Shri  G.  S.  Dhillon)  :  It  is  a  question
 of  National  transport  policy  and  nobody  hasinterfered  init  so  far.  Some  suggestions  are  cer-
 tainly  received.  Itis  a  very  simple  thing  that  there  should  be  coordination  between  the  Rail-
 ways  and  Ministry  of  Shipping  and  Transport.  Insome  cases  shipping  is  cheap  and  direct
 due  to  which  road  transport  resortsto  other  matters.  There  ‘must  be  Coordination  through.
 investment  policy  and  transport  authority.  We  are  considering  to  enact  a  Transport  coordina-
 tion  Act  as  has  been  done  by  many  countries  particulary  U.S.A.  Act-enacted  by  U.S.A.  is  veryਂ
 eomprehensive.  Whatever  policy  we  form  willbe  presented  before  the  House.
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 कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  में  wafeata  ग्रामीण  श्रमिकों  को  area  करना

 *  249.  शो  बसंत  साठ  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  प्रधान  मंत्री  के  arias  कार्यक्रम  के  क्रियान्ल् यत  में  भूमिहीन

 ग्रामीण  श्रमिकों  को  प्रभावी  ढंग  से  शामिल  करना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्षेत्र  सुनिश्चित  करने  ग्रार

 उपयुक्त  व्यवस्था  तथा  संगठनात्मक  ढांचा  बनाने  हेतु  एक  कार्यकारी  दल  गठित  किया  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ?

 श्रम  उपमंत्री  ara  गोविग्द  :  सौर  (@)  एक  विवरण  सदन  को  मेज

 पर  रखा  जाता है  ।

 faaty

 खेतिहर  श्रमिकों  सम्बन्धी  एक  स्थायी  समिति  1973  में  गठित  की  गई  थी  ताकि

 वह  खेतिहर  श्रमिको ंसे  सम्बन्धित  स्थिति  के  रुझानों का  मूल्यांकन  करे  तथा  उपलब्ध  झ्रांकड़ों  की

 पुनरीक्षा करे  ait  खतिहर  श्रमिकों
 के

 बारे  में  प्राधिक  ग्रासुचना के  एकल्नीकरण के  लिए  समुचित

 अध्ययनों  श्रौर  स्वेक्ष गों  के  सम्बन्ध में  सुझाव  दे  |  खेतिहर  श्रमिकों की  दशाओं  को  सुधारने के  लिए
 जो  प्रशासनिक  Wirt  विधायी  कदम  उठाये  जाने  यह  उनके  बारे में  सरकार को  सलाह  देती

 खेतिहर  श्रमिकों  को  संगठित  करना  इस  समिति  के  प्रमुख  कार्यों  में
 से  एक  काय  रहा

 इस  समिति  लि  गए  feral  के  अतसरण  में  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  ने  ग्रामां  म  कई

 श्रम  प्रायोजित  किए  हैं  ।  इन  शिविरों  का  प्रयोजन  खेतिहर  श्रमिर्कों  को  ग्रामीण  विकास

 सम्बन्धी  सरकार  के  aaa  मजदूरियों  सम्बन्धी

 व्तमान  कानूनों  तथा  arta  श्रमिक  सम्बन्धी  कानूनों के  बारे  में  करना  इन

 शिविरों  का  अ्रसाधारण  प्रभाव  gate  ओर  भूमिहीन  श्रमिकों  के  बीच  बहुत  जोश पैदा  हो  गया  gt

 यह  देखा  गया  है  कि  कार्यक्रम  ने  उनमें  तपने  अधिकारों  के  प्रति  जागरूकता  तथा  अपनी

 अधिक  स्थिति
 में  सुधार  करने  की  लालसा ७ त्फ्न्न

 कर
 दी

 I
 सम्मेलन  में  यह  किया  गया  था  कि  न्यूनतम 1975  में  हुए  श्रम  मंत्रियों के

 निर्धारित  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  उचित  मापदण्ड  विकसित  करने  चाहिएं  ।
 टक नान न्यूनतम  मज़दूरी  श्रधिनियम  के  कार्यान raqe  का  उत्तरदायित्व  झ्रावश्यक  रूप  से  राज्यों के  श्रम  विभागों

 कार्यक्रम  को  घोषणा  ने  न्यूनतम  मज़दूरी  के  प्रवर्तन  की  श्रावश्यकता  के  महत्व

 को  बढ़ा  दिया  1976  में  हुए  मुख्य  मंत्रियों  के  सम्मेलन  ने  सुझाव  दिया  कि  न्यूनतम  मज़दूरी

 अधिनियम  के  उल्लंघन  के  खिलाफ  कड़े  विधान  होने  चाहिएं  ।

 ग्रामोण  विकास  विभाग  के  अ्घीन  ग्रामीण  रोजगार  सम्बन्धों  एक  अध्ययन  दल  गठित  किया

 गया  है  यह  दल  प्रत्येक  परिवार  में  एक  व्यक्ति  को  एक  वर्ष  में  250  दिनों  के  लिए  रोज़गार

 देने
 के  लिए  उपायों  का  सुझाव  देगा ।

 धक  श्रमिक  पद्धति  का  उन्मूलन  सम्बन्धी  विधान  25-10-75  से  लागू  gat  ।  मुक्त

 किए  गए  बन्धक  श्रमिकों
 के  पुनर्वास के

 लिए  राज्यों  को  विस्तृत  मागंदशन  दिए  गए  राज्य

 मुक्त  किए  गए  बन्धक  श्रमिको ंके  लिए  रोजगार  उत्पन्न  करन ेके  लिए  योजनाएं ब  ना  रहे  योजना

 का  स्वरूप  क्षेत्र  की  स्रोत्-सम्पन्नताश्रों  पर  fast  होगा  ।  मुक्त  किए ग गए
 बन्धक  श्रमिकों  को

 मत्स्य  रेशम  उत्पादन  या  अन्य  प्रकार
 के  ग्रामीण  उद्योगों  में  लगाया  जा  सकता

 राष्ट्रीय  ८;  संस्थान  20-3-1976 से  26-3-1976 तक  बिहार  में  पलाम  जिले में

 एकमात्र  से  मक्त  किए  गए  बन्धक  श्रमिको ंके  लिए  एक  शिंविर सं संचालित  कर  रहा है
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 इसलिए  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  ग्रामीण  श्रमिकों  को  प्रभावी  रूप  से  शामिल

 करने  के  लिए  श्रावश्यक  वैधानिक  प्रशासनिक  कार्रवाइयां  की  जा  रही  हैं  ।

 श्री  वसंत  साठ  :  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  चाहता  हूं

 कि  क्या  सरकार  के  पास  कोई  ऐसा  साधन  है--जैसे  कि  1973  में  गठित  की  गयी  कृषि  श्रमिकों

 सम्बन्धी  स्थायी  समिति  या  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  जिसने  समूचे  देश  में  कई  a  कैम्प  लगाये  हैं  ,  जिसके

 द्वारा  सरकार  देश  में  कुल  कृषि  श्रमिकों  विशेषकर  भूमिह्वीन  कृषि  श्रमिकों  के  बारेमें  बता  सकती  है  ।

 कयोंकि  सभी  कृषि  श्रमिक  भूमिह्वीन  नहीं  कुछ  के  पास  थोड़ी  बहुत  भूमि  हो  सकती  है  ?  क्या  सरकार

 ब्यौरा  दे  सकती  क्या  मैं  यह  भी  जान  सकता हुं  कि  वे  कौन  मे  साधन  है  जिनके  द्वारा  समेकित

 ग्रामीण  विकास  के  लिये  प्रस्तावित  नीति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कृषि  उद्योगों
 में

 वैकल्पिक  रोजगार  दिया

 जा  सकता  है  ?  .  कया  श्राप  के  पास  कृषि  श्रमिकों  सम्बन्धी  स्थायी  समिति  द्वारा  बनायी  गयी  ऐसी  कोई

 योजना  श्रौर  यदि  तो  कया  हमें  राज्यवार  ब्यौरा  देगें  श्रौर  योजना  की  मुख्य  रूपरेखा  बतायेंगे  ?

 श्री  रघनाथ  रेड्डी  :  कृषि  श्रमिकों  सम्बन्धी  स्थायी  समिति  श्रम  मंत्रालय  को  कुछ  श्रनुसंधान

 परियोजनाश्रों  के  बारे  जो  श्रम  मंत्रालय  प्रारम्भ  करता  है  भ्रौर  श्रम  मंत्रालय  द्वारी  किये  शाने  वाले

 कुछ  WeEqATT  के  बारे  में  परामश  देने  वा ला  एक  विशेषज्ञ  निकाय  है  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिये  इसमें

 शफेसर  श्रौर  ग्न्य  विशेषज्ञ  होते  हैं  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  प्रश्न  के  बारे  में  मुझे

 यह  बताना  है  कि  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  गया है  कि  छोड़  गये  बंधवा  मजदूरों  का  किस  प्रकार  पुनर्वास

 किया  जाये गा  ar  बेरोजगार  कृषि  श्रमिकों  को  किस  प्रकार  रोजगार  दिया  जायेगा  ।  बत।या  गया  है  कि

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  पशु  मत्स्य  रेशम  के  कोड़े  पालन  भ्रौर  ग्र्न्य  प्रकार  के  ग्रामीण

 काय क्रमों  की  योजना  बनायी  गयी  है  जिसका  उद्देश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  रोजगार  खोजने  म्रौर  श्रल्प  रोजगार

 की  aACIIAT
 का

 समाधान  करना  यह  एक  सामान्य  प्रश्न
 है

 |

 श्री  बसत  साठे  :  मैंने एक  विशेष  प्रशन  पुछा है  ।  प्रधान  मंत्री  के  जिसका

 उद्देश्य  भूमिहीन  श्रमिकों  को  भूमि  देना  में  भूमिद्दीन  ग्रामीण  श्रमिकों  को  प्रभावी  रूप  से  शामिल  करने

 के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?  क्या  अप  के  पास  कोई  झ्ांकड़े  है  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  श्रधिक  कार्यक्रम  के  संदर्भ  में  हम  न्यूनतम  मजूरी  तथा  बंधुता

 श्रमिकों  के  बारे  में  चर्चा  कर  रहे  देश  में  लगभग  4  करोड़  80  लाख  श्रमिक  हैं  ।
 मैं  TIGHT

 mins  दे  रहा हूं
 ।  इस  बार  में  aaa  श्रमिक  विधान  पहले  ही  लाया  डक ञ  चका है  ग्नौर  सदन  में  इस  पर

 चर्चा  भी  हो  चुकी  ब्रा  श्रमिक  विधान  में  पुनर्वास  तथा  UAhaT  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  है  तथा

 क्रियान्वयन  समा ज  विज्ञान  तथा  एक  अनवरत  प्रक्रिया  है  !

 श्री  बसंत  साठे  :  मंत्री  महोदय  ने  क्या  जानकारी  दी  है
 ?  प्रश्न  पूछने  का  क्या  ल।भ  है  ?  सरकार

 जानक।री  ही  नहीं  देती  है  ।  श्रम  सम्बन्धी  स्थायी  समिति  किस  लिए  बनाई  गई  है  ?  यह  संस्थान  वर्ष

 1973 से  कार्य  कर  रहा  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  गत  रविवार  को  मैंने  पाल  मऊ  में  राष्ट्रीय  श्रम  संस्थान  द्वारा  aia

 कैम्प  में  भाग  लिया  था  यह एक  बहुत  श्रच्छा  कम्प  है  त्रौर  सराहनीय  कार्य  कर  रहा  है  |

 श्री  बसत  साठे  :  यह  सब  तो  उत्तर  में  बताया  जॉ  चुंका  है  ।  कया  मंत्री  मह्दोदय  जानकारी  एक्व

 करके  सदन  को  सुचित  करेंगे
 ?
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 श्रो  रघुनाथ  मननीय  सदस्य  ने  विशिष्ट  जानकारी  मांगी  है  ।  मैं  यह  जानकारी  दे

 सकता  हूं  यदि  यह  ग्रामीण  श्रमिक  20  सूत्री  श्ाथिक  कार्य
 क्रम

 को  क्रियान्वित  wife  की  तरह  समान्य

 प्रश्न  है  तो  मेरा  उत्तर  यह  है  कि  इस  प्रश्न  पर  वाद  विवाद  या  चर्चा  की  जा  सकती  है  |

 श्री  वसंत  साठे  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  कार्यक्रम  में  एक  मुख्य  सूत्र  कृषिश्रमिकों

 के  लिए  न्यूनतम  मजूरी  को  सुनिश्चित  करना  क्या  इस  बारे  में  सरकार  के  पास  श्रांकड़े  उपलब्ध  हैं  ?

 विभिन्न  राज्यों  में  न्यूनतम  वेतन  क्या  हैं  अर  किन  राज्यों  में  न्यूनतम  वेतन  दिया  जा  रहा  है  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  हमारे  पास  पर्याप्त  अकड़  मैं  म।ननीय  सदस्य  को  झांकड़े  दे  सकता हूं

 meat  महोदय  :  ग्र।प  अंकड़े  दे  सकते  हैं  अ्यवा  जानकारी  एकत्र  करके  सभा  पटल  पर

 रख  सकते  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  है  मैं  सदस्य  को  gies  भेज  सकता हुं  झयवा

 सभा  पटल  पर  रख  मैंने  सदन  में  कई  बार  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  है  |

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  मैं  यह  चाहता  हुं  कि  क्या  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  विभिन्न

 राज्यों  के  श्रौर  विशेषकर  श्रम  विभाग  के  कई  मंत्रियों  ने  यह  प्रश्न  उठाया  है  कि  व्यवस्था  के  श्रभाव  में  वे

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  मजूरी  श्रधिनियम  को  क्रिपरान्दित  करने  में  कठिनाई  महसूस  कर  रहे  हैं  ?  क्या

 यह  भी  संच  है  कि  विभिन्न  विधान  Tarat  द्वारा  पास  किए  गए  न्यूनतम  मजूरी  श्रधिनियम  के  अन्तर्गत  नियत

 की  गई  मजूरी  के  बारे  में  कृषि  श्रमिकों  को  बैकों  gear  समाचारपत्रों  या  जन  संस्थाश्रों  waar  बिकास

 खंड  mite  feat  के  माध्यम  से  कोई  जानकारी  नहीं  दी  गई  ्र  विशेषकर  पश्चिम  ल  में  ऐसा

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  श्रमि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  श्रम  मंत्री  इस  बात  पर  सहमत  हुए  थे  कि  प्रत्येक

 राज्य  में  न्यूनतम  मजूरी  ५ क  दर  में  परिवतन  होना  चाहिए  |  मुझे  यह  बताते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है

 कि  सभी  राज्यों  में  न्यूनतम  मजूरी  दर  बढ़ा दी  गई  है  ।  लेकिन  इसे  ल।गू  करने  में  कठिन।ई  पेश  झरा  रही

 है  ।  श्रधिनियम  में  संशोधन  प्रवर्तन  अधिकारियों  की  संस्था  में  वृद्धि  कुछ  अधिकारियों  को

 प्रवर्तन  म्रधिकारी  के  रूप  में  कय  प्र क्रियात्मक  विलम्बों  में  सुधार  करने  जैसे  कई  सुझाव  दिए  गए  हैं  ।

 ये  सुझाव  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  frataa  दास  मुंशी  :  श्रम  मंत्रियों  ने  त्यूनतम  मजूरी  लागू  करने  के  कार्य  में  श्राने  वाली

 किन  करठिताइपों  का  उल्लेख  किया  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  ये  कठिनाईयां  सजा  प्रक्रिप्ात्मक  विलम्ब  श्ादि  के  बारे  में  हैं  ।  इन

 पहुलूश्रों  को  ध्यान  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra:  I  think  that  Members  of  both  the  sides  do  not  know  much
 about  the  problems  of  agricultural  labour  because  they  do  not  come  from  villages.  The
 Hon.  Minister  may  be  knowing  it,  am  not  sure.  Agricultural  labours  have  to  work  with
 the  farmers  and  assist  them  in  the  field.  May  I  know  whether  any  calculation  has  been  made
 by  the  Government  as  to  how  much  is  spent  by  the  [farmer  per  acre,  what  he  gains  and  how
 much  he  can  afford  to  give  to  agricultural  labour  ?  There  is  no  bonded  labour in  my  district.  May

 know  whether  before  doing  anything  for  the  welfare  of  agricultural  labour,  the  Governmet
 do  not  think  it  proper  to  appoint  a  Committee  to  go  into  the  relations  between  the  farmers  and
 the  agricultual  labour  and  to  find  out  ways  and  means  for  their  welfare.  The  position  of  agri-

 cultural  labour  is  different  from  that  of  industrial  Jabour.

 att  रचुनाथ  रेड्डी
 :  प्रश्न  न्यूनतम  मजूरी  के  सम्बन्ध  में  |  इसे  उत्पादन  या  श्रन्य  समस्याश्रों

 जैसे  कीमत  आदि  के  सथ  नहीं  जोड़ा  जा  सकता  है  |
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 Shri  Sarjoo  Pandey :  For  agricultural  labour  Minimum  wages  and  other  Acts  are
 being  formulated.  The  question  regarding  their  implementation  also  arises.  For  their  im-
 plementation  their  opinion  should  also  be  taken.  May  I  know  whether  any  organisation  will
 be  constituted  which  will  facilitate  in  the  implementation  of  20-point  econom'c  prog:amme  and
 laws  regarding  distribution  ण  Jand.  May  I  know  whether  Governmert  have  issued  such  orders

 regarding  assimilation  of  agricultural  organisations  in  all  the  districts  so  that  the
 irregulariti

 es
 being  committed in  the  implementation  of  the  programme  should  be  done  away  with ?

 थ्री  रघुनाथ  रेड्डी :  श्रम  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  इ  प्रशन  ५:  far  feat  गया  था  तथा

 न्यनतम  मजूरी  अधिनियम  के  प्रावधानों  की  क्रिपान्विति  सम्बन्धी  कठिनाइयों  का  उत्लेव  किया  गया  था

 न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  के  प्रावधानों  की  क्रियान्विति  तभी  हो  सकती  अब  कृपि  श्रस्कि  इसमें  सहयोग

 ql  मजदूर  संघ  गतिविधियों  के  इस  श्रधिनियम  को  frac  करना  afer  है  ।  यहीं  रण

 है  कि  हम  कंम्पों  का  श्रायोज॑न  कर  रहे  हैं  ग्रौर  अध्यक्ष  महोदय  ने  भी  ऐसे  कैम्प  में  भाग  लिया है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  यह  बढ़त  अच्छा  कम्प  था  |

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  घन्यवाद  |

 योगों  में  जबरन  छुंध्न्नी  श्रौर  कारख  नों  को  बन्द  करने  पर  रोक

 *251  श्री  सपर  WHAT  क्या  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  प्रौद्योगिक

 विवाद  संशोधन  ग्रधिनियम  के  पारित  हो  जाने  के  बाद  भी  जबरन  छ  ताला  छंटनी  त्र  रखानों

 के  बन्द  होने  पर  रोक  नहीं  लग  सकी  है
 ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  रेड्डी  ग्रौयोगिकਂ  विवाद  aiafaay  1976,

 5  1976 से  लागू
 हुमा

 केन्द्रीय  कार्य  क्षेत्र  में  उस  श्रधिनियम  कें  उपबन्धों  के  उत्लंघनों  के

 संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई है  ।  ये  संशोधन  तालाबन्दियों  पर  नहीं  होते  ।

 ही  सपर  wast  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जनकारी  है  कि  हवाल  में  बर्ड  एण्ड

 कम्पती  की  य  नियतन  नाथ  जट  मिल  में  तालाबन्दी  हो  गई  है श्रौर  कई  कारख  नों  में  भी  लावन्दी  हो  रही

 ।  पश्चिम  बाल  विधान  सभा  में  श्रम  मंत्री  ने  वरी  का  बंद  ने

 श्रादि  के  जो  अक ३  दि  उससे  चिन्ता  उत्पन्न  हो  गई  है  इनको  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या

 वाही  करने  पर  विचार  कर  रही  है
 ?

 मुझे  किसी  विशिष्ट  तालादन्दी  के  वारे  में  जानकारी
 न  हाट l  क  el  on थ्री  रघुनाथ  रेड्डी :

 जबरी  छंटनी  तथा  कारखाना  बंद  होने  का  प्रश्न  हाल  में  सदन ने  इस  बारें  में  एक विधेयक  पास

 किया  शर  इसके  उपबन्ध  बहुत  स्पष्ट  हैं  राज्य  सरक! 'र के  क्षेत्राधिकार  में  अ्र।ने  व्  विपयों  के

 बा  में  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  उचित  कार्यवाही  करेंगी  |  जहा  तक  केद्रीय  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में

 झ्ाने  वाले  मामले  का  सम्बन्ध  श्रमी  तक  एक  मामला  श्राया  है  तौर  अ्ावदतत  पत्न  उपयक्त  प्राधिकरण  के

 पास है  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  मझे  विश्वास  है  कि  मंत्री  महोदय  यह  जानते  हैं  कि  कानपर  में  दो

 कपड़ा  मिलें  तथा  एक  पटसन  मिल  श्रौर  सवाई  माधोपुर  में  एक  सीमेंट  कारखाना  बन्द  पड़े  हैं  तथा  लगभग

 10,000  कमेंचारी  मार  मारे  फिर  रहे  क्या  इन  कारखानों  में  काम  चाल  करने  के  बारे  में

 अन्तिम  निणंय  ले  लिया गया  है  ?  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :  सरकार  माननीय  सदस्य  द्वारा  उत्लिखित  मामले  पर  विचार  कर  रही  हैं

 अर  माननीय  सदस्य  बात  जानते  हैं  ।
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 श्री  एस०  YHo  बनर्जी  :  मैं  हर  व्र  ऐसा  सुनता  ता  रहा हूं  मेरे  विचार  में
 श्रम  मंत्री  भी

 उत्तने  हो  चिर्तित  वाणिज्य  मंत्री  को  यहां  उपस्थित  होना  चाहिए  था  ।  10,000  कमंचारियों  को

 सहारा  देने  के  लिए  कोई  झ्राश्वासन  या  उत्तर  झ्रावश्य  उना  चाहिए  ।  कमंचारी  वेच।रे  भूखे

 मर  रहे  हैं  ।

 थो  रघु  रथ  रेड्डी  माननीय  रादस्य  ने  कई  वार  यह  प्रश्न  उठाया  है  ;  इसमें  कोई  सन्देह  की

 बात  नहीं  फनल जट  तक  मुझे  पता  है  वाणिज्य  मंत्रालय  इस  मामने  पर  कर  रहा  है  ;  राज्य

 सरकार  भी  क।यंत्राही  कर  रही  है  सरकार  इस  मामलें  पर  गम्भीरतायूवक  विचार  कर  रही  है  ।

 विशिष्ट  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 श्री  सो  सो०  दण्डफाणि  :  तमिलनाडु  में
 राष्ट्रपति

 शासन  लागू  होने  के  बाद  कोयम्बटूर  जिले

 के  वस्त्र  उद्योग  में  उअयरी  छड़ी  के  मामले  बढ़ते  जा  रहे  तमिलनाडु  का  प्रशासन  श्रब  केत्द्रीय  सरकार

 के  हाथों  में  हैं  ।  क्या  मंत्री  महोदय  इस  तथ्य  से  भ्रवगत  है  श्रौर  क्या  वह  इस  मामले  में  प्रावश्यक  कायंवाही

 दूसरे  तमिलनाडु  में  सरकार  ने  यह  सूचना  जारी  की  है  कि  जवरी
 छू

 घोषित  लेने  से  पूर्व

 उद्योगपत्तियों  को  तमिलनाडु  सरकार  से  ५ ५ लती  क्या  सरकार  की  नीति  उद्योगों  की  तालाबन्दी

 के  लिए  manta  देने  की  है  ।

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  हो  सकता  है  मेरी  बात  सड़ी  नहीं  हो  ।  राष्ट्रपति  शासन  की  घोषणा  के

 बाद  तमिलनाड़  में  मानव  घंटे  बेकार  नहीं  गए  हैं  |

 अध्यक्ष  अगला  प्रश्न  ।

 श्री  स०  to  aoeaqifay  :  मेरे  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  का  उत्तर  नहीं  fear  गया  है  ।  तमिलनाडु

 की  बतेमान  सरकार  ने  एक  वक्तव्य  जारी  किया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  तालाबन्दी  एवं  जबरी  weet

 करने  से
 पुत्र  सरकार  की  लेनी  होगी  क्या  यहू  तथ्य  है  ।

 mere  महोदय  :  किसने  वक्तव्य  दिया  है  ?

 शो  दीनेन  भट्टाचायं  स्थिति  यह  है  कि  faa  मालिकों  को  तालाबन्दी  एवं  जबरी  छुटटी

 करने  से  पू  सरकार  को  रचना  देनी  होगी  ।  कया  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  की  जानकारी  है  ?

 श्री  fafza  चोवरों  मंत्री  महोदय  ने  तभी  बताया  कि  श्रौद्योगिक  विवाद  )
 अधिनियम  के  श्रधीन  छटनी  जबरी  छुट्टी  ्रादि  के  बारे  में  कार्यवाही  करना  राज्य  सरकार  के

 क्षेत्राधिकार  में  ग्राता  परन्तु  कुछ  दिन  प्रत्  मंत्री  महोदय  ने  राज्य-सभा  मैं  यह  बक्तव्य  दिया

 था  कि  श्रायात  स्थिति  की  घोयणा  के  बाद  4  लाख  लोगों  की  जबरी  छुट्टी  की  गई  है  ।  छटनी

 सम्बन्धी  ग्रांकड़े  नहीं  दिए  गए  ।  क्या  राज्य  सरकार  का  विशेष  ध्यान  इस  are  दिलाया  गया  है

 कि  उन्हें  इस  ग्रधिनियम  के  अन्तत  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ताकि  wea  द्वारा

 पास  करने  का  उद्देश्य  पुरा  हो  wa  तक  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?  यह  बताने  से  कोई

 लाभ  नही ंहै  कि  यह  काम  राज्य  सरकार  का  है ग्रौर  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सकती

 ait  राज्य  विधान  मंडलों  को  इस  पर  ध्यान  दना  होगा  |  देश  श्रापात्कालीन  स्थिति  से  गूजर

 रहा  है  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  हगा  कि  इस  झ्रधिनियम  का  क्रियान्वयन  सही  प्रकार  से  हो  |

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  :
 राज्य  सरकार  को  विशेष  रूप  से  ध्यान  देने  के  लिए  कहा  गया  है

 शोर  उन्हें  यथासम्भव  शीघ्र  कार्यवाही  करने  के  लिए  गया  ् है ग्रौर  कुछ  राज्य  सरकारों

 13



 Oral  Answers
 eee

 March,
 25:

 1976

 ने  fear  प्रकाशित  किए हैं  ।  कुछ  ग्रसे  बाद  नियम  लागू  हो  जाऐंगे  ।  जहां  तक  केन्द्र  सरकार

 का  सम्बन्ध  नियम  तथा  अधिनियम  5  मार्च  से  लागू  हो  गए  थे  ।

 Shri  Ram  Singh  Bhai:  The  Act  185  been  amended  and  the  amendment  clearly  says
 that  the  miles  which  have  been  closed  down  before  the  enforcement  of  the  Act  their  owners
 Will  have  to  take  the  permission  of  the  Government  within  15  days  of  the  tation
 of  the  Act  and  in  case  they  fail  to  take  the  permission,  Government  will  take  over  those
 mills  and  prosecute  millowners.  May  I  know  what  action  has  been  takenin  this  regard  ?

 श्री  रघुनाथ  रेड्डी  यह  विधान  कारखानों  को  सरकार  द्वारा  श्रपने  कब्जे  में  लेने  से

 सम्बन्धित  नहीं  है  इसमें  तो  यह  कहा  गया  है  कि  अगर  उपयुक्त  प्राधिकरण  की  इजाजत  के  बिना

 किसी  व्यक्ति  की  प्रबन्धकों  द्वारा  जबरी  छुट्टी  की  जाती  है  तो  ag  समझा  जाएगा  कि  कानून  के

 अनुसार  उसकी  जबरी  छुट्टी  नहीं  की  गई  उसे  नौकरी  में  हो  समझा  जाएगा  ait  वह  पुरे
 बेतन  का  अ्रधिकारी  होगा  |

 Loss  to  Mughal  Lines  Shipping  Company

 *252.  Will
 be  pleased  to  state

 Shri  Hari  Singh  :  the  Miristerof  Shipping  and  Transport

 (a)  whether  the  work  of  Mughal  Lines  Shipping  Compaty  has  been  at  a  for  the
 fast  three  years  resulting  in  heavy  financial  [oss  to  the  company  ;  an

 (b)  the  fresh  steps  taken  by  Government  to  make  good  the  loss  ?

 नौवहन  झ्रंर  परिवहन  मंत्री  जी०  Bio  )  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 श्री  हरी  सिह  :  क्या  यह  सच  है  कि  feat  नौवहन  कम्पनियां  भारतीय  नौवहन

 कम्पनियों  के  mate  श्राती  हैं  ait  जब  जहाज़ों  को  माल  नहीं  मिलता  .  .  .

 श्रध्यक्ष  महोदय  पह  एक  व्यापक  प्रशन

 Shri  Hari  Singh:  The  foreign  Ships  are  causing  harm  to  the  Indian  lines  by  operating
 their  ships.

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  क्य्द  इस  प्रश्त  का  मूल  प्रश्न  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  है  ?  मेरे  विचार  a

 तो  दोनों  प्रश्न
 हैं  ।

 Shri  Hari  Singh  :  Then  I  ask  another  question.  May  I  know  the  income  earned
 by  Mughal  Lines  during  the  last  three  years  ?  Is  it  a  fact  that  it  decreased  every  year  ;
 if  so,  the  reason  therefor  ?

 Dr.  G.  5.0  Dhillon  :  For  the  Kind  information  of  hon.  Member,  I  submit  that  till
 1974-75  Mughal  Lines  earned  profit.  In  I9  2-735  1973-74,  1974-75  it  earMed  profit  of  Rs.
 14  lakhs  66  thousands,  79  lakhs  90  thousancs  and  72  1  $  40  thousands  respectively.  But
 due  to  International  and  slump,  itis  loss.  Most  ्  the  losses  incurred
 due  to  overseas  Passenger  Service  and  Kon  Kan  Passenger  Service.  But  whatever  profit  is
 earned  by  the  liner  Service,  offset  the  losses.

 श्री  एस०  झार०  गत  नीन  ax  नौयहनਂ  उद्योग  के  लिए  बहुत  mew  रहे  हैं  ।

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मुगल  लाइन्स  को  होने  वाले  घाटे  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  wea

 कम्पनियां  लाभ  कमा  रहो  हैं  ?

 श्रध्यक्ष  सहोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  कम्पनियों  को  घाटा  हुग्रा है  ।
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 श्री  एस०  श्रार०  STAIN  ऐसा  तो  इस  वर्ष  हुमा  gi  मैं  na  तीन  वर्षों  की  बात  कर

 रहा हूं  ।

 maa  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  पक्का  उत्तर  में  दे  दिया  है  ।

 लोमा  ऑर  पेरिस  सम्मेलनों  में  लिये  गये  नयी  श्राथिक  व्यवस्था  सम्बन्धी  निर्णय  की  fearriata

 *  253.  श्री  भोगेन्द्र  झा  कया  faaz  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गुट-निरपेक्ष  और

 विकासशील  देशों  के  लीमा  सार  पेरिस  सम्मेलनों  में  लिये  गये  नयी  श्राधिक  व्यवस्था  संबंधी

 निर्णय  की  क्रियान्विति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही है  ?

 fata  मंत्री  QUIT  :  सभी  देशों  के  dry  पारस्परिक  सहयोग  श्रौर

 श्रन्योन्याश्रप  पर  एक  नई  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्राथिक  व्यवस्था  की  स्थापना  का  fasta  1974

 में  संयुक्त  राष्ट्र  महासभा  के  छठे  विशेष  में  लिया  गया  था  ।  इसके  बाद  देशों  के

 ऑ्राधिक  अधिकार  ae  कत्तेव्यों  का  घोषणापत्र  स्वीकार  किया  गया  ।  1975  में  संप्रक्त  राष्ट्र

 मदासभा  के  sist  विशेष  अधिवेशन  में  विकास  की  समस्याग्ों  wiz  म्रन्तर्रष्ट्रीय  श्रार्थित

 सहयोग  पर  समेकित  एवं  विस्तृत  ढंग  से  विचार  किया  गया  are  इस  विषय  पर  एक  प्रस्ताव

 सर्वसम्मति  से  स्वीकार  किया  गया  ।  श्रधिकेशन  में  गुट  निरपेक्ष  देश  के  लीभा  सम्मेलन  के  निर्णयों

 को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  ।  यह  सम्मेलन  परस्पर  सद्भाव  ग्रौंर  रघनात्मक  सहयोग  की  भावना

 से  हुमा  ।  नई  ग्राधिक  व्यवस्था  की  स्थापना  क  दिशा  में  यह  एक  स्वागत  योग्य  अगला  कदम

 था  |  तब  से  ws  are  ala  विशेत्र  सम्मेलन  के  fasta  को  क्रियान्वित  करने  हेतु ठोस  उपाय

 निर्धारित  करने के  लिए  aaa  राष्ट्र  में  तथा  बाहर  इसमें  पेरिस  सम्मेलन  शामिल  विस्तृत

 बातचात  चल  रही  है  ।

 2  नई  झन्तर्राष्ट्रीय  आ्राधिक  व्यवस्था  के  निर्णय  ने  हाल  के  श्रंतर्राष्ट्रीय  श्राधिक  संकट

 से  aria  प्रभावित  देशों  की  कठिनाइयों  को  कम  करने  के  एक  विशेष  कार्यक्रम  पर  विशेष  बल

 दया  ताकि
 ~ —

 उ्ग्ठ  वर्तमान  शेष  श्रदायगियों  की  कठिनाइयों  a  मुक्ति  पाने  में  तथा  झ्राधिक  विकास

 में  श्रात्म-नि्भरता  प्राप्त  करने  में  सहायता  मिल  सके  |

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :  इस  मामले  में  गट  निरपेक्ष  देशों  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  भारत

 द्वारा  की  गई  पहुल  सराहनोय  है  श्रौर  हम  ने  यह  नारा  ठीक  ही  दिया  है  कि  नहीं

 अपितु  व्यापार  चाहियेਂ  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हू ंकि  लीमा  तथा  अरन्य  स्थानों

 पर  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  विकासशील  देशों  द्वारा  श्रौद्योगिक  विकसित  देशों  को

 निर्यात  किये  गये  कच्चे  सामान  के  उनके  द्वारा  उसी  सामान  से  बनाये  गये  सामान  के  अनुसार

 ही  होने  चाहियें  ate  क्या  सभी  विकसित  देशों  अ्रलग-प्रलग  विकासशील  देशों  तथा  भारत

 के  बीच  कोई  इस  प्रकार  का  समझौता  हो  गया  ale  विशेष  रूप  से  अमरीका  तथा  wear

 श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  विकसित  पूंजीवादी  देशों  के  साथ  मूल्यों  के  बारे  में  कोई  इस  प्रकार  का  समझौता

 हुमा  है  ate  यदि  तो  उसके  परिणाम  क्या  है  ?

 श्री  यद्दबन्तराव  चव्हाण  :  यह  तो  arg  जानते  ही  हैं  कि  ऊर्जा  के  साथ-साथ  विकासशील

 तथा  शभ्रोद्योगिक  दृष्टि  से  विकसित  देशों  के  बीच  बातचीत  करने  वाले  मामलों  में  कच्चे

 सम्बन्धी  बातचीत  का  मामला  भी  काफी  महत्त्वपूर्ण  sare  विशेष  रूप  से  पेरिस  सम्मेलन  के  निर्णयों

 के  उपरान्त  एक  विशेष  art  की  स्थापना  की  गई  है  जिस  में  प्रौद्योगिकृत  तथा  विकासशील

 15



 Oral  Answers  Chaitra  5,  1898  (Saka)

 ———  —

 देशों  के  प्रतिनिधि  बैठकर  इसके  धारे  में  faaT  विमर्श  करेंगे  यह  wat  बहुत  ही  पेचीदा
 >

 इस  मामले  के  बारे  में  भी  ag  कहना  बहुत  कठिन है  कि  सभी  विकासशील  देशों  न

 हित  समान  हैं  ।  यह  स्वाभाविक  ही  है  कि  इसके  बारे  में  बातचीत  करते  समय  हमें

 अधिक  सतकंता  बरतनी  पड़ेगी  ।  बातचीत  ग्रारम्भ  हो  गई  है  परन्तु  मेरा  विश्वास  है  कि  उसके

 कुछ  ठोस  परिणाम  सामने  भराने  में  प्रभी  कुछ  रामय  लगेगा  ।  परन्तु  इस  विशेष  मामले  में  सम्पूर्ण

 समुदाय  ने  रुचि  ली  हैश्नौर  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  fata  ग्रमरीका  को

 भी  इस  ग्रायोग  में  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ।  इस  प्रश्न  का  केवल  ब्रिटेन  तथा  श्रमरोंका  से  संबंध

 नहीं  झ्रपितु  argo  पश्चिमी  sates  विकसित  देशों  से  सम्बंद्ध  इससे  किसी  एक  देश  को

 अलग  करने  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  यद्यपि  हुम  विश्लेषण  करने  तथा  राजनीतिक  दृष्टि  से  निश्चय

 ही  ऐसा  कर  सकते  हैं  परन्तु  अन्तत  वह  सभी  एक  गट ्  होकर  काय  करते हैं  क्योंकि  उन  सब  के

 हित  समान  हैँ  ।  हमें  भी  इस  मामले  पर  एक  गुट  होकर  विचार  करना  पड़ेगा  |

 श्री  atta  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन्हीं  मामलों  पर  श्रपने  हितों  की

 सुरक्षा  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  ही  हमने  संयुक्त  भारत-श्रमरीका  श्रायोग  की  स्थापना  की  है  ।  ग्नौर

 क्या

 maa  भहोदय  :  यह  बहुत  सम्बद्ध  प्रश्न  नहीं  है  ।  ग्रायोग  मुख्यतः  दो  तरफा

 के  लिए  ही  होता

 श्री  भोगेन्द्र  झा ध  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कोई  प्रयास  किया  है  कि  पश्चिम  के  श्रधिक  विकसित  पूंजीवादी  देश  are  watt

 हमारे  कच्चे  सामान  को  स्वीकार  कर  लें  श्रौर  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 श्री  PET eC OL: |  चव्हाण  :  मैं  इसका  उत्तर  हां  ही  मैं  देता  हूं  देशों  के  साथ

 झपने  व्यापार  को  बढाना  ही  हमारी  नीति  का  मुख्य  झ्राधार  है  परन्तु  इसके  बारे  में  यदि  अप

 विस्तृत  ब्यौरा  चाहें  तो  श्रापको  वाणिज्य  मंत्री  से  प्रशन  पूछना  पड़ेगा  क्योंकि  यह  विषय  मेरे  विभाग

 से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 :  श्रमरीका  के  विदेश  मंत्री  श्री  हैनरी  किर्ंगर  द्वारा  दी  गई

 इस  छिठ़ौंनी  धमकी  को  दृष्टिगत  रखते  हु  कि  azar  राष्ट्र  के  फोरम  में  अमरीका  का  विरोध

 करने  वाले  देशों  की  अधिक  सहायता  बन्द  कर  दी  मैं  सरकार  से  यह  जानना  चाहता

 हुं  कि  क्या  हमने  muy  तथा  गट  निरपेक्ष  फोरम  से  लाभ  उठाने  वाले  wer  देशों  के  साथ

 एकतरफा  तथा  दोतरफा  समझता  करने  की  दिशा  में  कोई  कदम  उठाया  गथा  है  जिससे

 कि  हमारी  स्थिति  gee  हो  जाये  त्र  हमें  इन  उपभोक्ताओं  की  उदारता  पर  निर्भर

 न  रहना  पड़े  ?

 ्
 श्री  QUTACTT  चव्हाण  :  लमा  सम्मेलन  में  मुख्य  रूप  से  इसी  aia  पर  बल  दिया  गया

 था  कि  गुट-निरपेक्ष  देशों  को  ्रापसी  सहयोग  बढ़ाना  चाहिये  ।  गुट-निरपेक्ष  देशों  की

 निर्भरता  अ्राधिक  तथा  राजनीतिक  दृष्टि  से  स्थायित्व  प्राप्त  करने  के  उनके  प्रयत्नों  तथा  उनमें

 श्रापसी  सहयोग  बढ़ाने  की  भावना  ot  भी  अ्रधिक  बल  देना  पड़ेगा  क्योंकि  wer  देश  या  उनके

 faey;  मंत्री  जिस  प्रकार  की  बातें  कर  रहे  वहं  हमारे  लिए  कोई  नई  बात  नहीं  है  ;  स्त

 उनसे  तो  हमें  ऐसी  ही  ae  वह  उसी  के  श्रनुरूप  कह  रहे  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  et

 निश्चय  ही  श्रपने  ही  माग  पर  चलते  जाना  चाहिये  |
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 कर्मचारियों  के  श्रादान-प्रदान  के  बारे  में  सोवियत  संघ  के  साथ  करार

 *  254.  श्री  रास  सहाय  पाँडे  :
 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उद्योग-वार  कर्मचारियों  के  श्रादान-प्रदान  के  बारे  में  सोवियत  संघ  के

 साय  हाल  ही  में  एक  करार  श्रौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मोटी-मोटी  बातें  क्या  +  ?
 ्

 fads  मंत्री  (att  Qa aea zea  :  जी  नही  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 प्रद्॑तों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 में  गोप,लघपुर  पतन  का  काम  पूरा  किया  जाना

 के  24 1.  श्रो  सुरेन्द्र  महती  :  क्या  नौवहन  श्र  परिवहन  ad  यह  बताने  की  ठप्पा

 करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  गोपालपुर  में  प्त्तन  के  निर्माण  का  कार्य  area  हो  गया

 शौर

 यदि  तो  पतन  का  निर्माण  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना है  ?

 नोवहून  Wie  परिवहन  मंत्री  जी०  एस०  :  श्रौर  गोपालपुर  के

 छोटे  पत्तन  की  विकास  की  योजना  पर  केन्द्रीय  सरकार  जांच  कर  रही  है

 Statement  by  Dr.  Kissinger  threatening  third  world  Countries  over  Aid
 ssue

 *244  Shri  K.  Madhukar  External  Affairs  be
 pleased  to  state

 Will  the  Minister  of

 (a)  Whether  Government  are  aware  that  Dr.  Henry  Kissinger  had  held  out  a  threat  to
 thirt  worl!  couitries  that  economic  aid  would  be  stopped  to  those  opposing  the  U.S.  in
 the  U.N.;  and

 (b)  wiether  Government  of  Inia  have  protested  against  this  statement  ?

 The  Minister  of  External  Affairs  (Shri  Y.  B.  Chavan)  :  (a)  &  (b)  IN  a  speech
 ‘before  the  Boston  Worl?  Affairs  Coutcil  on  11th  March,  the  Secretary  of  State
 referre’  to  the  Non-alignet  cou"tries  at  the  United  Nations  asa  coalitionਂ
 anc  state’  that  progress  towards  an  equitable  world  economic  system  woult  depend  on
 a  Spirit  of  mutual  respect,  realism  and  practical  co-operation.  He  added  that  will
 not  Work  and  will  not  be  supinely  accepted.’

 In  our  view  this  is  a  Negative  aSsessment.  Right  from  its  inception,  the  Non-aligned
 Movement  has  a  positive  anda  dynamic  rolein  the  changing  situation.  With
 growing  unity  and  Solitarity,  the  Non-aligned  countries  have  emerged  as  a  Significant
 force  and  have  ma‘le  an  effective  impact  at  the  United  Nations  and  other  international
 forms  in  evolving  and  strengthening  the  spirit  of  constructive  cooperatior  rather  than
 confrontation.  This  was  fully  reflected  during  the  7th  Special  Session  of  the  United  Nations
 which  on  a  u  antimous  basis  Steps  to  be  taken  by  the  ‘interr.ational  community
 to  bring  about  the  establishment  of  an  international  econo  mic  order

 _baset
 on

 equality  and
 justice.
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 जनदक्ति  प्रायोजना  के  बारे  में  भारत  4.0  बहरीन  के  बीच  बातचीत

 *  246.  श्री  एस०  रास  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनशक्ति  श्रायोजना  के  बारे  में  हाल  ही  में  ale  बहरीन  के

 निधियों  के  बीच  नई  दिल्‍ली  में  बातचीत  हुई  थी  ;  त््ौ प

 यदि  तो  बातचीत  के  क्या  faeRyT  निकले ?

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  gt)  :  जी

 बातचीत  सामान्य  तथा  श्रौपचारिक  ढंग  की  थी  ।  इसका  उद्देश्य  परस्पर  हित

 के  संबंधित  क्षेत्रों में  श्रागन्तुकों  को  सूचना  देना  था  ale  बातचीत  के  कोई  नहीं  निकले

 केरल  में  स्थापित  की  जाने  वाली  इस्पतत  परियोजनाएं

 *  248.  श्री  एस०  Fo  कृष्णन  :  कया  इस्पात  श्री क ः  खान  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  योजना  ने  केरल  में  स्थापित  की  जाने  कुछ  इस्पात  परियोजनाओं

 को  मंजूरी
 दे  दी

 \
 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  atk

 इन  परियोजनाओं  पर  कार्य  के  कब  अरम्भ  होने  की  संभावना  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  arrsata  :  त्रौर  (a)  नहीं  ।

 केरल  में  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखाने  की  स्थापना  करने  के  बारे  में  योजना  श्रायोग  ने  किसी

 प्रस्ताव  की  मंजूरी  नहीं  दी  हम  ने  भी  कोई  प्रस्ताव  योजना  श्रायोग  को  नहीं  भेजा

 फिर  भी  संयुक्त  क्षेत्र  में  राज्य  शभ्रौद्योगिक  विकास  निगम
 के  स्टील  HTT

 के  नाम  से  एक  इकाई  को  प्रतिवर्ष  50,000  टन  पिघला  gal  इस्पात  तैयार  करने

 के  लिये  एक  भट्ठी  लगाने  के  लिये  1972  में  लाइसेंस  दिया  गया  था  ।  यह

 कारखाना  शभ्रगस्त  1973  से  उत्पादन  कर  रहा

 प्रश्न  नहीं  उठता

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  श्रौर  राज्यों  के  लिए  चल-झ्रौषधालय

 सरदार  स्वर्ण  fag  सोखी  :
 क्या  स्वास्थ्य  ate  परिवार  नियोजन  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ate  अन्य  राज्यों  में  चल-ग्रौषघधालंयों  की

 व्यवस्था  करेंगी  ;  श्रौर

 क्या  इस  के  लिये  राज्यों  को  कोई  सहायता  दी  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  श्र  परिवार  नियोजन  मंत्री  कण  गांवों  में  इलाज की

 सुविधायें  बेहतर  बनाने  के  लिये  यह  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  सभी  afera  कालेजों  श्रौर

 उनसे  सम्बद्ध  अस्पतालों  से  कहा  जायें  कि  वे  2-3  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  को  सम्भालें  |
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 नन् ee

 इसके  लिये  राज्यों  को  कोई  खास  सहायता  नहीं दी  गई  है  ।  इस  योजना  को  उनके

 अराम  क्रियाकलापों  के  एक  wa  के  रूप  में  चलाया  जायेंगा  |

 कोलम्बो  में  तटस्थ  राष्ट्रों  का  प्रस्तावित  सम्मेलन

 *  255.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :  faast  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अ्रगस्त  में  कोलम्बो  में  तटस्थ  राष्ट्रों  का  सम्मेलन  करने  की  योजना  बनाई

 जा  रही  है  ;

 यदि  तो  इस  में  देशों  का  प्रतिनिधित्व  किस  स्तर  के  श्रधिकारियों  द्वारा  होगा ;.

 ्रौर

 उस  में  किन  मुख्य  विषयों  पर  चर्चा  की  जायेगी ?

 fats:  मंत्री  :  जी

 गुट  निरपेक्ष  देशों  के  राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों  का  यह  पांचर्वा  शिखर  सम्मेलन है

 इसलिये  यह  उम्मीद  की  जाती  है  कि  इस  में  भाग  लेने  वाले  सभी  देशों  का  प्रतिनिधित्व  वहां

 के  राज्याध्यक्ष  /areraeaet  करेंग े|

 कोलम्बो  के  frat  सम्मलन  में  जित  विषयों  पर  विचार  विमर्श  होने  की  सम्भावना

 वे  नीचे  लिखें  भ्रनुसार  है ं:

 (1)  अंतर्राष्ट्रीय  राजनीतिक  स्थिति  तथा  गुट  निरपेक्षता  की  भूमिका  पर  सामान्य

 विचार  तथा

 (2)  भ्रंतर्राष्ट्रीय  भ्राथिक  स्थिति  तथा  विकास  की  पर

 गुट  निरपेक्ष  देशों  के  बीच  एकता  wie  सहयोग  को  मजबूत  करने  के

 उपायों  पर

 (4)  qe  निरपेक्ष  देशों  के  बीच  संस्कृति  ग्रौर  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  तथा

 अन्य  क्षेत्रों  में  सहयोग  शआर  तालमेल  बढ़ाने  के  उपायों  पर  विचार ।

 मल्यों  पर  इस्पात  उपलब्ध  होना

 *256.  श्री  श्रर्जुन  ast  :  क्या  इस्पात  शर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रतिस्पर्धात्मक  मूल्यों  पर  इस्पात  उपलब्ध  कराने  के  उद्देश्य  से  सरकार  ने  aqa  इस्पात

 खानों  में  संचालन  लागत  में  कमी  करने  के  लिये  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाये  हैं  ?

 इस्पात  शौर  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  :  मृत्य  वृद्धि  के  विभिन्‍न  जिन  पर

 इस्पात  कारखानों  का  कोई  बस  नहीं  के  बावजूद  उत्पादन  लागत  में  कमी  लाने  के  लिये

 विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  कई  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  इन  में  क्षमता  का  बेहतर  उपयोग  खपत  के  मानकों

 में  तैयार  उत्पादों  के  उत्पादन  में  बेहतर  रोकड़  व्यवस्था  ्रौर  इस्पात  के  वितरण

 की  बेहतर  व्यवस्था  शामिल  हैं

 Extension  of  Provident  Fund  facility  to  employees  in  shops  and  establishments

 *257,  Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  State  1

 (a)  whether  the  provident  fund  facility  isnot  available  to  employees  in  shops  and  estab-
 lishments  ;  and
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 (b)  wnether
 Government low Salary ?  propose

 to
 extend

 this
 facility

 to  them  keeping  in  view  their
 large  number  and  low  salary ?

 The  Minister  of  Labour  (Shri  Raghunatha  Reddy) :  (a)  The  Employees’
 Provident  Funds  and  amily  Pension  Fund  Act,  1952  applies  inter  alia  to  Trading  and
 Commercial  Establishments  engaged  in  the  purchase,  Sale  or  Storage  of  any  goods  and
 employing  20  or  more  persons,  with  effect  from  30th  April,  1962.  The  coverage  is  t

 however subject  to  completion  of  infancy  periods  of  3/5  years  क  respect  of  establishments  employing
 §0/20  Or  more  persons  respectively.

 (b)  Does  not  arise

 बिक्री  योग्य  इस्पात  के  उत्पादन  लक्ष्य  A  कमी

 *258.  श्री  डी०  डी०  क्या  इस्पात  और  खन  lag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 बिक्री  योग्य  इस्पात  के क्या  एकत्र  हुए  इस्पात  के  भंडार के  निपटान  की  दृष्टि

 1970-77  के  उत्पपदन  लक्ष्य  में  sal  कर  दी  गई  है  झर

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 इस्पात  शर  खान  मंत्री  चन्द्रजीत  mea)  नहीं  ।  इस  के  विपरीत

 प्राशा  है  कि  ad  1976-77  में  सर्वतोमुखी  इस्पात  कारखानों  में  विक्रेय  इस्पात  का  कुल

 उत्पादन  64.6  लाख  टन  होगा  जब कि  वर्ष  1975-76  में  उत्पादन  57  लख  टन  EAT  था

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 रोगियों  के  लिए  जीवन  यंत्र  fax Slat  एड

 259.  atl  पी०  गंगादेव :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री  ag  बताने  की

 बपा  करेंग ेवि

 क्या  दिल  के  दौरे  के  शिकार  लोगों  के  far  जीवन  रक्षा  यंत्र  की  सुविधा  प्रदान

 करने  वा  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  रार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मख्य  बातें  क्या  है
 ?

 देश के और  प.रवार  नियोजन  मंत्री  कर्ण  शर

 प्रमुख  अ्रस्पतालों  में  आपातिक  झाधार  पर  हृदय  रोगों  के  इलाज  के  उपकरण  शर

 सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।  दिल्‍ली  में  एक  गश्ती  हुर्य  रोग  उपचार  एकक  कोरोनरी

 अर  भी  उपलब्ध  है  ।

 चय  बानानों  में  महिलाओं  को  सम्पत  मजूरी  न  {zur  जाना

 *  260.  श्री  say  देव  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  द्वग्पा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  चाय  बागानों  में  महिला  श्रसिकों

 को  समान  कार्य  के  लिये  समान  मजदूरी  संबंधी  ्रध्यादेश  जारी  होने  के  पश्चात  भी  समान

 मजूरी  नहीं  दी  जाती  ;  और

 यदि  सरकार  का  इस  मामले  में  क्या  कार्यवादी  करने  का  विचार है
 ?

 2 (|  AAT  रघुनाथ  अरर  (  ).  राज्य  सरकार  ने
 सुचित  किया

 है  कि  पश्चिम  गाले  के  चाय  बागान  में  asefat  त्रिपक्षीय  समझौते  द्वारा  निर्धारित  की
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 गई  है श्रौर  समान  परिश्रमिक  श्रधिनियम  1976  |  उपबन्धों  का  कार्यान्वयन  करवाने  के  लिये

 saan  के  साथ  विचार  विमर्श  चल  रहा  है

 Water  Seepage  in  Bihar  Mines

 1286.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to
 State

 (a)  whether  there  is  a  likelihood  of  water  seepage  in  mines  in  Rith BU  ar ३
 (b)  if  so,  the  name  of  those  mires  ;  and

 (c)  the  action  being  taken  to  check  it  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :
 uman  Livi seca  AS es बेन  It  is  only  excessive

 (a)
 to  (c):  Normal  seepage  of  water  in  mines  doesrot  endanger  h
 or  unusual  Seepage  that  might  endanger  Safety.

 Action  has  been  taken  to  stop  work  in  certain  workings  of  the  following  coalmines
 in  Bihar  where  such  danger  of  inundation  was  apprehended  ;

 I.  New  Dugda  Colliery.

 2  Barora  Colliery.

 3  Selected  Dhori  Colliery.

 4  Sudamdih  Irclire  Mire.

 तमिलनाडु  में  एक  श्रोद्योगिक  सर्वोच्च  निकाय  की  caret

 1287.  श्रीमती  पाउंती  क्रष्णन  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  तमिलनाडू  में  शीघ्र  ह  एक  सर्वोच्च  निकाय  स्थापना

 करने  का  निर्णय  किया है  ;  wiz

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 श्रम  HAG  में  उपमंत्री  (att  बालगोविन्द  :  तमिलनाडु  सरकार ने  11

 1976  को  एक  राज्य  श्रम  शिखर  निकाय  स्थापित  किया  है  ।

 तमिलनाडू  राज्यपाल  के  कमं चा  रियों  श्रौर  नियोजकों  के  बारह  बारह

 प्रतिनिधियों  तथा  तीन  सदस्यों  को  मिलाकर  बनाए  गए  इस  निकाय  के  चेयरमैन

 हैं  ।

 Fall  of  Birth  Rate  in  Madhya  Pradesh

 1288,  Shri  3.0  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 be  pleased  to  state

 (a)  the  percentage  of  fallin  the  birth  rate  in  Madhya  Pradesh  asa  result  of  family
 planning  curing  the  last  three  years  ;  and

 (b)  how  it  compares  with  the
 targets

 fixed  ?

 Deputy  Minister  of  Health  and  Family  Planning  (Shri  A.  K.  M.  Ishaque)  :
 (a) In  terms  of  the  births  averted  asa  result  of  the  Family  Planning  Programme,  it  is
 eStimated  that  the  birth  rate  Wouln  have  cropped  by  about  3:9%  in  Madhya  Pradesh  curing
 the  last  three  years  (ending  1974  75).

 (b)  the  retuction  in  birth  rate  was  below  expectation  as  the  State  could  achieve
 only  58°3%  ofits  performance  targetsin  termsof  acceptors  fixed  for  the  last  three  years
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 एक  उद्योग  एक  मजदूर  संघ

 1289.  श्री  सच च्  दंडवते  :  क्या  श्  मंत्री  यह  बताने  की  ढपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  देश  में  केन्द्रीय  मजदूर  संघ  संगठनों  से  उद्योग  के  लिए  एक  मजदूर

 संघ  के
 प्रस्ताव  पर  उसके  जो  सम्बद्ध  उद्योग  के  श्रमिकों  की  गुप्त  मतदान  से  जानी  गई

 % VOM  पर  श्राघारित  जाने हैं  ;  शौर

 यदि  ता  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रक्रिया  को  लागू  करने  के  लिए  श्रपेक्षित

 कार्यवाही  करने  का  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोब्द  वर्मा  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दुर्गापुर  में  इनगा८  इस्पात  का  उत्पादन

 1290.  श्री  इन्द्रजीत  गप्त  क्या  इस्पात  शर  खान  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  ने  इनगाट  इस्पात-उत्पादन  के  मामते  में  उल्लेखनीय  प्रगति

 की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  उसकी  क्षमता  का  पूर्ण  रूप  से  तथा  प्रभावी  ढंग  से  उपयोग  हो

 रहा  है  क्या  सरकार  का  विचार  ong  इस्पान  संयंत्र  का  ताग  विस्तार  करने  का  है  ;  ौर

 यदि  त्सम्बन्धीਂ  मोटी-मोटी  बातें  कया हैं  ?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद  :  अर  हाल  के

 महीनों  में  दुर्गापु  र  इस्पात  का
 रखाने

 में  इस्पात  पिण्ड  के  उत्पादन  में  उत्लेखनीय  सुधार  हुभ्मा है  |

 1975  से  1976  की  अवधि  में  इस्पात  पिण्ड  का  मासिक  उत्पादन  इस  प्रकार  रहा है  ee mee

 मास  इस्पात  पिण्ड  का  उत्पादन  निर्धारित  क्षमता  का

 प्रतिशत
 उत्पादन

 विपापा

 70  52  6 75

 75  64  48  6

 75  61  46  3

 80  60 75

 75  85  64

 75  83  62

 75  82  61

 75  87  65

 75  103  77

 76  94  70

 90  1 76  67

 a  AT
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 5  1898  लिखिति  उत्तर

 श्र  सामान्यतया  इस्पात  कारखानों  में  क्षमता  का  उपयोग  उस  समय  इष्टतम

 माना  जाता  है  जब  काफी  समय  तक  क्षमता  के  उपयोग  का  स्तर  90  प्रतिशत  तक  जब  कि

 दुर्गापुर  इस्पात  रखाने  के  उत्पादन  में  सुधार  TH  बात है  परिचालन  का  इष्टतमस्तर  at

 प्राप्त  किया  जाना  है  ।  इस  कारखाने  के  विस्तार  पर  यथा  सम्ग्य  विचार  किया  जाएगा  |

 परिवार  faa  कार्य  में  TT-ALHTL  sree ct  श्रादि  की  निय  feet

 1291.  श्री  दयाम  सुन्दर  पहापात्र  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  मंत्री यह ह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  परिवार  नियोजन  ग्रान्दोलन  को  तेज  करने  के  लिए  मानदेय  के

 अधार  पर  गर  सरकारी  सामाजिक  कायकर्तादं  श्रौर  महिला  नेत्रों  को  farsa  करने  के

 प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ;  श्रौर

 परिवार  नियोजन  के  बारे  में  महिलाओं  को  शिक्षित  करने  के  लिए  कितनी  परिवार

 निंयोज  शक्षा  सोसाइटियां  हैं
 ?

 स्वास्थ्थ  दरार  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  To  Fo  एम०  :

 वर्तमान  पैटन  के  भ्रन्तगंत  प्रेरणादायक  कार्य  ह... ग्रार  से  वा  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  कों  शामिल  करने

 की  पहले  से  ही  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 गैर-सरकारी  समाजिक  काय कर्ताय्रों  ग्रोर  महिला  को  मानदेय  के

 पर  नियुक्त  करने  की  कोई  भी  नई  योजना  बनाने  का  विचार  नहीं  है  ।

 सरकार  को  किसी  भी  तथाकथित  परिवार  नियोजन  शिक्षा  सोसाइटी  का  पता  नहीं

 है  ।  फिर  भी  परिवार  नियोजन  कायें  क्रम  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  देश  में  प्रनेक  स्वैच्छिक  संगठन  काय  रत

 हैं  और  शिक्षा  एवं  प्ररणा  कार्यों  में  जट  हुए
 हैं  |

 सलारय्त  र  मरे  व्यवित

 क्या  स्वास्थ्य  शोर  परिवार नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा 1292.  श्री  नहल

 करेंगी  कि

 र  क  पा  ये  ar  Irs  सार  ra
 से  कितने  व्यक्ति  मरे  तथा  कितनों गत  तीन  वर्ष वषा  नटना  देश  |  में  NUSASAUN  सथ

 को  यहरोग  हम्ना  ;  मौर

 क्या  हमार  देश  में  तेजी से  बढ़ती  मच्छरों  की  संख्या  को  tee  के  लिए  उपय

 कर  रही है

 (  यदि  तो  तत्सम्बन्धों  रूपरेखा  क्या  है  ?

 स्त्रास्थ्य  श्र  HAT  नियोजन
 मंत्रालय

 में  उप  मंत्री  ए०  के०  एम०  :
 [a

 अपेक्षित  सूचना  का  एक वि  लर  ४  1  संलग्न  है  ।  [wearrera  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 o=

 10533/76]
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 a

 श्रौर  देश  में  मलेरिया  की  स्थिति  पर  काबू  पाने  के  लिए  सरकार  निम्नलिखित

 उपाय  बरत  रही  है

 (i)  मलेरिया  एककों  को  पुनगंठित  किया  जा  रहा  है

 (ii)  फील्ड  स्टाफ  के  काम  का  निरीक्षण  तेज  कर  दिया  गया  है

 baa
 (iii)  राज्यों  को  झधिक  मात्ना  में  विभिन्न  कीटनार्श  at  रमल  रया-रोधी  दवाइयां  भेजी

 जा  रही हैं  ।

 (iv)  जहां  वैक्टर  में  डी०  डी०  टी०  को  हजम  करने  की  शक्ति  गई  है  उन  एककों
 a

 को  दूसरीਂ  कीटनाशी  दवाइयां  दी  जा  रही
 a

 ~  थ

 (४)  शहरी  क्षेत्रों  में  लार्वा  रोधी  कार्यों  को  तेज  किया  जा  रहा  है  |

 (vi)  जिन  क्षेत्रों  में
 यह  रोग  निरन्तर  फैला  रहता है

 उनमें  विशेष  श्रत्वेषण  कार्य  किये

 जा  रहे  हैं  ।

 (vii)  प्लाज्मोडियम  फाह्सिपैरम  में  क्लॉरोनवीन  को  हजम  करने  की  कितनी  शक्ति

 पैदा  हो  गई  है  इसे  समझने  के  लिए  श्ौरर  इसके  विरुद्ध  कौन  सी  दवा  गुणकारी  हो

 सकती  है  इसका  निर्धारण  करने  के  लिए  श्रध्ययन  किए  जा  रहे  इस  स्थिति  को

 रोकने
 के  लिए  जरूरतमन्द  एककों  को  faa  की  गोलियां/एम्पूल्स  जा  रही

 उ  । रश

 डाक  लेखा  को  लेखा  परीक्षा  विभाग  से  पयक  करना

 1293.  श्री  वयालार  रवि  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या
 सरकार

 ने  डाक
 लेखा

 को  लेखा  परीक्षा  विभाग  से  पृथक  करने  का
 ौर

 क्या  सरकार  उक्त  लेखा  श काय  को  डाकघर  भ्रौर  रेल  डाक  सेवा  श्रकाउन्टेंटों/श्रसिस्टैंट

 अ्रकाउन्टेंटों  को  सौंपेगी  |

 संचार  मंत्री  शकर  दयाल  जी  हां  ।'

 जा  नहीं  ।  भारतीय  लेघा  परीक्षा  विभाग  से  लिया  गया  डाक  लेखा  का  काम  लेखा

 परीक्षा  विभाग  से  ae  कमंचारियों  को  सौंप  दिया  जाएगा  ।  मौजूदा  कर्मचारी  अर्थात्‌  डाकघर  शौर

 रेल  ड।क
 से

 व
 लेखाका  र/सहायक

 लेखाकार  इस  समय  जो  काम  कर  रहे  वहू  करते  रहेंगे  |

 श्रौद्योगिक  एकको  का  वित्तीय  स्थिति  की  के  लिए  विशेषज्ञ  fain

 1294.  श्री  वाई०  ईदवर  रेड्डी  :  बया  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 गर

 सरकारी  क्षेत्र
 के  लिए  कपड़ा  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  द्विपक्षीय  समिति  ने

 भ्रौद्योगिक  एककों  की  वित्तीय  स्थिति  को  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  निकाय  बनाया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;
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 लो

 क्या  समिति  ने  श्रपनी  सिफारिशें  दे  दी  हैं  ;  अ्रौर

 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं प्रौर  उन  पर  कया  कार्यवाही  की  गई
 है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  वर्मा )  ) mt (a  एक  विशेषज्ञ समिति

 जिसमें  कपड़ा  उद्योग  में  श्रमिक  संघों  are  मिल  मालिकों  के  चार-चार  प्रतिनिधि  तथा  चार  सरकार  के

 नामित  व्यक्ति  सम्मिलित  वाणिज्य  बक  काय  राजस्व  ate  बीमा  विभाग

 fora  बैंक  श्राफ  इंडिया  से  की  26  1976  को  घोषणा  की  गई  थी  जिसे  उद्योग  के

 स्वास्थ्य  को  sa faa  करने  वाली  aacarat  की  जांच  करनों  थी  श्रौर  प्रपनो  निधक्ति  की  तारीख  से

 एक  महीने  के  भीतर  उचित  उपचारी  उपायों  की  सिफारिश  करनी  थो  ।  इसकी  पहली  बठक  6  स्रश्र

 1976  के  लिए  निर्धारित  की  गई  है  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 नेदर१ वल  क्सटा  इल  की  fact  में
 भविष्य  रि

 निधि  की  aris  में  faateat-attata

 बन्द  किया  जाना

 1295.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  नेशनल  टैक्सेटाइल  कारपोरेशन  की  मिलों  में  सरकारी

 के  अ्रन्तगंत  भविष्य  निधि  की  राशि  में  faaearat  का  योगदान  1976  से  बन्द

 कर  दिया गया  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  ग्र

 क्या  क्षेत्रीय  तथा  राष्ट्रीय  भविष्य  निधि  आय क्त  से  परामशं  करके  तथा  उसकी  मंजूरी

 से  ऐसा  किया  गया  है
 ?

 श्रम  संत्रालय  सें  उपपंत्री  (at  बालगोविन्द  वर्ना )  जी  नहीं  ।

 ate  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 डिब्बा  बन्द  भोजन  तथा  खाद  तेलों  सें  fuonae

 1296.  श्री  रानेन  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  व्पा

 करेंग  कि

 (*)  क्या  डिब्बा  बन्द  भोज  न  तथा  खाद्य  तेलो  में  अपमिश्रण  के  बहुत  से  मामलों  में

 जांच  नहीं  हो  रही  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाये गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  Fo  एम०  :

 इस  बात  का  कोई  प्रमाण  नहीं  है  कि
 डिब्बा

 बन्द भोजनों  श्रौर  खाद्य  तेलों  में  मिलावट  बड़े  पैमाने

 पर  हो  रही  है  श्रौर  उसकी  जांच  नहीं  की  जा  रही
 है
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 avferfarrmn ara  अपमिश्रण  निवार  म  AlaII4H  लर ट  अन्तर्गत  खाद्य  निरीक्षकों  द्वारा  इन  खाद्य

 carat  के  नमूने  नियमित  रूप  से  लिए  जाते  हैं  श्रौर  जहां  कहीं  नमूने  मिलावटी  पाये  जाते  हैं  उनके

 सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जाती  है  ।  फल  उत्पाद  श्रादेश  के  भ्रन्तगंत  डिब्बा  बन्द  फलों  प्रौर  सब्जी  की

 झ्रागे  भी  जांच  की  जा  सकती  है  ।

 इरोमपफानम-केलमससेरो  | अ च्च् - ई  का  कार्य

 1297.  श्री  सी०  एच०  मोहर्मद  कोया  :  क्या  नौवहन  ् शरार  फरिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  सरकार  ने  उनके  मन्त्रालय  से  wares  किया  है  कि  वह  इरोमपानम-केलमसेरो

 मार्ग  पर  काम  करना  शुरू  कर  दें  श श्ौर  पांचवीं  योजना  में  इसकी  क्रियान्विति  हेतु  इसे  सी  ०  श्रार०  एफ ़०

 (et7a  )  रिज  फ़ण्ड  में  सम्मिलित  कर  ax

 यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 नौवहन  ait  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  fag):  ate  यद्यपि

 केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सड़क  निधि  )  झ्रारक्षण  से  सड़क  को  वित्त  पोषित  करने  का  प्रस्ताव  नहीं

 किया  तथापि  उन्होंने  इसे  पांचवीं  योजना  के  दौरान  ७५. “विशेष  क्षेत्रीय  विकास  योजनाएं  ate  केन्द्रीय

 मन्त्रालयों  की  के  कार्यक्रम  में  शामिल  करने  बा  प्रस्ताव  किया  था  |  राज्य  सरकार  को

 1974  में  सूचित  किया  गया  कि  यह  कार्यक्रम  भारत  सरकार  के  araraayl  द्वारा  प्रायोजित  सड़क

 परियोजनाओं  के  लिए  था  ait  यह  कि  इस  प्रोग्राम  में
 से

 किसी  कार्य  के  लिए  वित्तीय  सहायता  पर  तब  तक

 विचार  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  सड़क  परिवहन  परियोजना  को  भारत  सरकार  का  कोई  मन्त्रालय

 प्रायोजित  न  करे

 चौथा  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रापराधिक  कानन  सम्मेलन

 12985.  स०  के ०  चन्द्रप्पन :

 श्री  SAAT  गुप्त  :

 क्या  fads  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  वारेंगे  कि  :

 9-14  1976  को  सेन  ज्नान  में  हुए  चौथे  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  प्रापराधिक  कानून
 rrert= AAT  मन्त्री  को  प्राप्त  हो  गया  है सम्मेलन  में  चिली  के  भूतपूर्व  विदेश  मन्त्री  द्वारा  र्ा  गया  प्रलेख

 जिससे  ज्ञात  होता  है  कि  चिली  में  हस्तक्षेप  करने  के  लिए  भ्राई०  टी
 ०  आाई०  उपराष्ट्रपति  मेरियन  तथा

 राष्ट्रपति  faqaa  किस  प्रकार  सांठ-गांठ  कर  रहे  थे  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  at  प्रतिक्रिया

 क्या  उस  सम्मेलन  में  विकासशील  देशों  को  ऐसी  गाता  am  ol  चेतावनी  दी  गई

 ्रौर

 हमारे  लोकतन्त्र  तथा  प्रभुसत्ता  को  ऐसे  खतर
 ं

 के  प्रति  सावधान  रखने  के  लिए  सरकार  के

 कया  प्रस्ताव  हैं  ?
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 लिखित  उत्तर
 लाला

 5
 चेत

 1898  (7)

 fate  मंत्रालय  में  उपमंत्री  faferna  ञ्रौर  जी  हां  ।  अन्तर्राष्ट्रीय

 श्रपराधों  से  सम्बद्ध  के  मसौदे  पर  विचार-विमर्श  के  aay  में  च  थे  भ्रेन्तरष्ट्रीय  विधि  सम्मेलन

 ने  किसी  प्र  भुसत्तात्मक  राज्य  के  मामलों  में  किसी  भी  प्रकार  की  कारवाई  के  जिससे  उसकी

 व्यवस्था  नष्ट  होती  बाहरी  हस्तक्षेप  का  विशेष  हवाला  दिया  था  ।

 ate  (a)  भारत  सरकार  ने  देश  के  श्रान्तरिक  मामलों  में  किसी  श्रन्य  देश  अथवा

 संगठन  द्वारा  किसी  प्रकार  के  हस्तक्षेप  का  बराबर  विरोध  fa ar  वह  देश  की  लोकतन्त्र  श्रौर

 स्थिरता  को  ऐसे  किसी  भी  खतरे  या  धमकी  से  बचाने  के  लिए  सभी  उचित  उपाय  बरत  रही  है  ।

 रानीगंज  झरिया  कोयला  बेल्ट  में

 1299.  श्री  सरोज  मकरी  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 चासनाला  खान  दुर्घटना  के  पश्चात्‌  रानीगंज  झरिया  कोयला  बल्ट  में  कोयला  खानों

 में  कितनी  दुर्घटनायें  हुई  तथा  किस-किस  स्थान  में  श्रौर

 चासनाला  दुर्घटना  के  बाद  इन  दुर्घटनाओं  में  प्रत्येक  खान  में  कितने-कितने  व्यक्ति  मरे

 श्र  दु्घटनाश्रों  को  रोकने  के  लिए  मन्त्रालय  के  श्रत्यधघिक  सजग  रहने  पर  भी  ये  दुर्घटनायें  किन  कारणों  से

 घटीं  ?

 अम  मंत्रालय  में  saad  ू] (श्र  बालगोडिन्द  :  ae  चासनाला  की  घटना

 के  बाद  रानीगंज  श्र  झरिया  कोयला  क्षेत्रों  में  कोयला  खानों  में  घातक  दु्घटनाश्रों  के  सम्बन्ध  में  सूचना

 देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  [serra  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल ०

 कोयला  खानों  में  दुर्घटनाएं

 1300.  शी  महम्मद  इस्माइल  :  कया  ATH  मन्त्री  यह  बताने  की  क़र्पा  करेंगे  कि  कोयला  खानों  में

 मताए  गए  उत्पादन  ग्बं  सुरक्षा  पखवाड़े  के  दोरान  कितनी  दुर्घटनाएं  हुई  ?

 मं  प  लय  में  उप  मंत्री  (sat  बालगोविन्द  :  भारत  कोकिंग  कील  लिमिटेड  की

 कोयला  खानों  में  दो  से  चौदह  1976  तक  उन  द्वारा  मनाए  गए  उत्पादन  एवं  सुरक्षा  पखवारे

 के  दौरान  तीन  घातक  at  तेरह  गम्भीर  दु्भटनाएं  हुई  जिनके  परिणामस्वरूप  तीन  व्यक्तियों  की  मृत्यु

 हई  तथा  सो  लह  wey  व्यक्तियों  को  गम्भीर  ।

 गाँवों  में  ई  faa  डाक  वितरण  की  सुविधाएं

 1301.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बहु-राज्य  सकिलों  के  मामले  में  (  कितने  तथा  कितने  प्रशिक्षित  ग्रामों

 में  दैनिक  डाक  वितरण  की  सुविधा दी  गई

 सकिलिवार  सकिलों  के  मामले  में  कितने  तथा  कितने

 प्रतिशत  ग्रामों  में  सप्ताह  में  तीन  बार  सप्ताह  में  दो  बार  सप्ताह  में  एक  बार  श्रौर

 सप्ताह  से  श्रधिक  safer  में  एक  बार  डाक  वितरित  होती  ae

 जिन  गांवों  में  प्रतिदिन  डाक  वितरित  नहीं  होती  उनके  डाक  वितरण  की  सुविधाझ्रों  में

 धीरे-धीरे  सुधार  करने  के  क्या  प्रयतेन  किए  गए  हैं  ?
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 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  are  वांछित  सभा-पटल  पर

 रखी  जाती है  ।  [araray % cat we में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 देहाती  इलाकों  में  डाक  सुविधाओं  में  गति  लाने  श्रौर  वितरण  में  सुधार  लाने  के  लिए

 विभाग  ने  एक  ऐसा  सम्मिलित  श्रभियान  चलाया  है  जिसके  ग्रन्तगंत  हरकारा  मार्गों  को  डाक  मोटर  मार्गों

 में  बदल  दिया  गया  है  और  डाक  वितरण के  प्रबन्ध  श्रादि  को  उपयुक्त  रूप  से  पुनव्यंवस्थित  किया  गया  है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  चाल  हालत  में  बसें

 1302.  श्री  जगन्नाथ  feet:  क्या  नौवहन  श्र  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  टपा  करेंगे  कि

 1976  को  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  पास  कुल  कितनी  बसें  थीं  ;  अरार

 पूरी  तरह  चालू  हालत  में  कितनी  बसें  हैं  और  चालू  वित्तीय  ag  के  बोरान  कितनी  श्रौर

 बसें  उपलब्ध  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  दलबीर  Ate (a)  1-3-76

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम के  पास  2036  बसों का  बेड़ा  जिसमें से  1555  सही
 हालत  में

 चलने

 लायक  थीं  ।  निगम  ने  1975-76 के  दौरान  400  बसों  का  प्रा र  दिया  |  इसमें से  180  बसें  पहले ही

 प्राप्त हो  गयी  हैं  ।  शेष 2  20  बसो  में  से  श्रधिक  को  भी  वर्ष की  समाप्ति से  पहले  प्राप्त होने  की  सम्भावना  है

 afsan  बंगाल  में  लघ  इस्पात  wiz

 1303.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर  :  क्या  इस्पात  श्यौर  खान  मन्त्री यह  बताने  की  क़्पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  बदवान  जिले  में  लघ  इस्पात  सन्यन्त्र  स्थापित  करने

 का  निणय  लिया  श्रौर

 (@)  यदि  at,  तो  उक्त  लघु  इस्पात  सन्यन्त्र  में  उत्पादन  कब  से  ा  रम्भ  हो  जाएगा  |

 इस्पात  झोर  खान  मत्र/लय  में  उप  मंत्री  सुखदेव  ौर  पश्चिम  बंगाल

 में  बदंवान  जिले  में  इस्पात  गोल  छड़ें  ak  संरचनात्मक  तैयार  करने  के  लिये  एक  faa

 weet  एवं  बेलन  लंघ  इकाई  की  स्थापना  के  लिए  हाल  में  एक  झाशय-पत्र  दिया  गया  है  ।  यह  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  की  सपक्त  क्षेत्र  की  परियोजना  होगी  |

 1975  में  कोयला  खान  दुर्घटनाएं

 1304.  श्री  सोमानाथ  वया  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि

 )  वर्ष  1975  में  देश  में  कुल  कितनी  कोयला  खान  दुर्घटनाएं  ला  खान  दूर्घटना

 के

 (q)  इनमें  से  कितनी  दुर्घटनाएं  गम्भीर  दुर्घटनाएं  भ्रौर

 इन  दुर्घटनाओं  में  कुल  कितनी  मौतें हुईं
 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बालगोविन्द  75  के  दौरान श्र

 कोयला  खानों  में  222  घातक
 दुर्घटनाएं

 कोलियरी  में
 दुर्घटना

 को  श्रौर  2044

 )
 गम्भीर  दुर्घटनाएं  हुईं  ।  अ्न्तग्रस्त  राहतों  की  संख्या  को  दुर्घटना  की  गम्भीरता  के  सूचक

 के  रूप  में  लेते
 16

 घातक  दु्ेटना
 if

 हुई
 थीं

 जिनमें  तीन  या  उससे  श्रघिक  व्यक्ति  मारे  गए
 ।
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 25  थ्  1976  लिखित  उत्तर

 सोवियत  संघ  के  fade  मंत्री  का  दौरा

 1305.  श्री  सरजू
 पाँडे  क्या  faex  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सोविधत  संघ  के  विदेश  मंत्री  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है  ?

 faa:  मंत्रालय  में  उपमंत्री  :  आर  सोवियत  उप

 विदेश  श्री  एन०  पो०  feaitaa  नें  27  फरवरी  से  5  माच  1976  तक  भारत  की  यात्रा

 की  ।  दिल्‍ली  प्रवास  के  दौरान  विदेश  सचिव  से  बातचीत  की  श्रौर  वे  प्रधान  मंत्री

 विदेश  मंत्री  श्र  विदेश  मंत्रालय  में  नीति  नियोजन  समिति  के  अध्यक्ष  से  मिले  |

 श्री  फि्ूबिन  की  यह  यात्रा  faufaa  ama  शर  परामशे  करने  की  उस  मंत्रीपु्ण

 परम्परा  में  थी  जिस  के  अन्तर्गत  समय  समय  पर  भारत  शर  सोवियत  संघ  द्विपक्षीय  मामलों

 तथा  श्रापसी  fea  के  wea  मसलों  पर  परस्पर  विचार  विनिमय  करते  हैं  ।

 कोयला  खानों  में  भर्ती  पर  रोक

 1306.  श्री  रोबिन  सेन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 सम्भावित  के  कारण  कितनी  कोयला  खानों  में  व्यक्तियों  की  भर्ती  पर

 रोक  लगी  थी  ;

 ऐसी  कोयला  खानों  के  नाम  क्या  है  ;  श्रौर

 प्रभावित  व्यक्तियों  को  बैकल्पिक  रोजगार देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गईं  है  ?

 श्रम  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  अर  बाइ  के  श्राशंका

 किये  गये  खतरे  के  बारे  में  जारी  किये  गये  खान  सुरक्षा  महानिदेशक  के  श्रादेश  के  परिणाम

 स्वरूप  निम्नलिखित  कोयला  खानों  में  व्यक्तियों  के  faa  जन  पर  प्रभाव  पड़ा  है

 (1)  न्यू  दुग्दा  कोलयरी

 (2)  बारोरा  कोलियरी  ।

 (3)  सेलेक्टेड  ढोरी  ।

 (4)  चोरा  कोलियरी  |

 चांदामेंटूटा  कोलियरी  |

 अझम्बारा  कोलियरी  | (6)

 (7)  मोहन  कोलियरी  ।

 (8)  न्यूटन  चिकली
 '
 एਂ  कोलियरी ।

 सुदामडिहਂ  इन्कनाइन  साइन  ।

 (10)  सैक्टोरिया  कोलियरी  ।

 (11)  सेंट्रल  सतग्राम  कोलियरी
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 ह  mina

 ह  | a
 अनुसार  प्रबन्धक  ने  हक ह  म sata  च्यक्तियों सच  रम में  से  किसी  की  भी उपलब्ध  सुचन ़

 छंटनी  नहीं  की

 दक्षिण  कनारा  जिले  के  टेलीफोन  एक्सचेंज

 1307.  श्री  पी०  रंगानाथ  fra  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण  कनारा  जिले  में  इस  समय  काम  कर  रहे  टेलिफोन  एक्सचेंजों  की  कुल

 संख्या  कितनी है  अझर  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  at

 निकट  भविष्य  में  कितने  एक्सचेंज  खोलने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  1-2-1976  को  दक्षिण  कनारा  जिले

 में  41  एक्सचेंज  काम  कर  रहे  थे  ।  इन  की कुल  क्षमता  10,175  लाइनों  की  थी  श्रौर  8025

 टेलिफोन  कनेक्शन  काम  कर  रहे
 थे

 श्रौर  प्रतीक्षा  सुची  में  793  श्रावेदकों  के  नाम  दर्जे  थे  ।

 इन  एक्संचजा  म  से  एक्सचेंज  मैनश्रल  हैं  त्र  बाकी  है  ।

 तारीख  2-2-1976  से  15-3-1976  के  बीच  दो  एक्सचेंज  गरारे  खोल  दिये

 गये  इन  के  अतिरिक्तਂ  निकट  भविष्य  में  नीचे  लिखें  स्थानों  पर  नयें  एक्सचेंज  खोलने  का  भी

 ग्रस्ताव  है

 सब्नद्रा  ण्य (1)  श

 (2)  बडगानर

 (3

 (4)  कन्याना

 (5  पराज

 (6)  ATaey

 (7)  साती

 fear  को  गतिविधियों के ध  दे  दे  द  कि  UAT  के  बारे  में  ATTaA-ANTAHT  ATF  श्रायोगों  के  प्रतिनिधियों  के

 ata  बातचीत

 1308.  att  एस०  एम०  बनर्जी

 श्री  डो०  के०  पंडा

 क्या  fi  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  एक  aa  करार  के  data

 अमरीका  wit  ब्रिटेत  ने  हित्द  महासागर  में  डियागों  गाशिया  क्षेत्र  में  संपकतਂ  गतिविधियों

 और  नीतियों  पर  एक  दूसरे  से  विचार  विमर्श  करना  ग्रारम्भ  कर  दिया  है

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  ALAA VT  संथक्त  ग्रायोग  ग्रार  इस  के  उप

 आयोगों  की  चलਂ  रही  बैठकों  में  भाग  लेते  हुए  इस  बात  का  उल्लेख  किया  है  ग्र

 इस  सबंध  ग्रमरीकी  प्रतिनिधियों  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?
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 5  1898  )  लिखित  उत्तर

 on  ace

 fata:  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिधिनफाल
 जी  हां  ।

 दोनों  देशों  के  बीच  विज्ञान  तथा  तकनीकी  शिक्षा  एवं  संस्कृति  शर

 श्राधिक  तथा  वाणिज्यिक  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  सहयोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  भारत-श्रमरीका  संप्रक्त

 श्रायोग  wit  उस  के  उप  श्रायोग  स्थापित  किये  गये  है  ।  दियागों  गाशिया  में  अमरीकी  झड्डों

 का  प्रश्न  उस  के  विचार-क्षेत्र  में  नहीं  झाता  ait  ag  प्रश्न  श्रायोग  तथा  उस  के  उप  aaa

 की  बैठक  में  नहीं  उठया  गया  ।  लेकिन  भारत  सरकार  के  दियागो  गाशिया  पर  समुचित

 श्रवसरों  पर  श्रमरीका  को  पहुंचा  दिये  गये  हूँ  ।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 हरियाणा  तथा  दिल्‍ली  चेम्बर  श्राफ  कासस  द्वारा  अपनाई
 गई

 कथित  श्रम  विरोधी  नीतियाँ

 1309.  श्री  साव॒र्य  हालदार  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  हरियाणा  तथा  दिल्‍ली  चैम्बर  श्राफ  कामसे  के  कर्मचारी

 संव  से  एक  झ्रथवा  इस  से  अ्रधिक  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  इस  संगठन  के  उद्योगपतियों  की

 श्रम  विरोधी  नीतियों  के  विरुद्ध  शिकायत  की  गई  2  ;

 wa  तक  इस  बारे  में  चैम्बर  को
 बाध्य  करने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 जिस  से  वह  दुकान  तथा  प्रतिष्ठान  मजूरी  भुगतान  भविष्य  निधि  झधिनियम

 att  रिक्त  पदों  की  झ्धिसुचना  संबंधी  अ्रधिनियम  के  अंतर्गत  सांविधिक  दायित्वों  का  निर्वाह

 MIT
 र

 उपरोक्त  संगठन  ने  श्रम  आयुक्त  के  पास  wad  स्थायी  area
 कब

 दिये
 है

 ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ब/लगोविन्द  :  जी  नही ं।

 प्रशन  नहीं  उठता  ।

 (7)  सरकार  इस  से  अवगत  aa  है  ।

 बिना  टिकटਂ  बस  यात्रा

 1310.  सरदार  महेन्द्र  गिल  :  क्या  नौवहन  श्र  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  बिना  टिकट  बस  यात्रा  करने
 पर जुर्माना  निर्धारित  करने  के  लिये  केन्द्र

 द्वारा  मोटर  गाड़ी  अधिनियम  तथा  सडक़  परिवहन  निगम  अधिनियम  का  संशोधन  करने  का  विचार
 क

 है

 क्या  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों से  विचार  विमेश  किया  जा  रह
 रफ़ा t

 सर

 यदि  तो  उस
 पर  राज्य  सरकारों

 की
 प्रतिक्रिया

 क्या

 नौघहव  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय में
 उपमंत्री  दलबीर  fag)  wie

 जी  राज्य  सड़क  उपक्रमों  के  बसों  में  टिकट  के  बिना
 यात्रा  करने  के  श्रपराध

 के  लिये  शर  अघिक  कड़ी  सजा  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  मोटर  गाड़ी  1939
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 में  विशेष  प्रावधान  को  शामिल  करने  के  सुझाव  पर  इन  समय  राज्य  सरकारों  के  परामश

 से  जांच  की  जा  रही

 20  राज्यों  में  से  ara  से  धक  जिन्होंने  wa  तक
 उत्तर

 भेज  दिया  है

 को  सुझाव  पर  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है  ।  मध्य  पश्चिमी  बंगाल

 कुछ  राज्यों  ने  इस  प्रयोजन  के  way  स्थानीय  अधिनियमां  को  पहले  हो  श्रधिनियमिते

 कर  दिया  है  ।

 1974-75  श्रौर  1975-76  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  से  राज्यों को  घन  का  श्रावंटन

 पा  णिप्र  ही 1311.  श्री  चिन्तामणि  द  गाना  क्या  नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 करेंगे  कि

 बर्ष  1974-75  1975-76  के  दौरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  से  विभिन्न

 राज्य  सरकारों  कितने  धन  का  गया  ao >
 i  म्रार q

 af  1976-77 के  दौरान  कंत्द्र य  सड़क  निधि  से  उड़ोसा  को  कितने  धन

 के  श्राबंटनਂ  किया  जाएगा  ।

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  faz)  1974-75

 के  दौरान  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  किया  गया  राज्यवार  lata  ग्रार  1974-75  के

 दौरान  श्रब  तक  निर्धारित  राशि  संलग्न  विवरण  [wearera  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०

 10536/76]  में  दी  गयी  पश्चादुक्त  राशि  ऐसे  समायोजनों  के  ग्रधीन  मार्च

 1976  क  त्रत  तक  राज्यों  से  प्राप्त  होने  वालो  मांगों  के  ग्राघार  पर  होगी  ।

 1976-77  में  केन्द्रीय  सड़क  निधि
 से  उड़ीसा  ~*~ Tt  अन्य  राज्यों  को  प्रावंटित

 बाद  जानो की  जाने  वाली  संसद  द्वारा  1976-77  के  बजट  स्वीकृत  fer  जाने  के

 जा  सकती  है
 ।

 हृदय  रोग  के  रोगियों  को  चिकित्सा  सुविवाएं

 1312.  ott  बीरेन्द्र  राव
 :  क्या  स्वास्थ्य  ake  फरिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  में  हृदय  रोग  से  मरने  वाले  रोगियों  की  संख्या  कुछ  उन्नत  देशों  की

 तुलना
 में  क्या  है  तथा  सरकार  ने  देश  के  नगरों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों में  हृदय  रोग के

 रोगियों

 को  बेहतर  चिकित्सा  सुविधाएं  उपलब्ध  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  श्रौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एम०  इसहाक  )

 हृदय  रोग  रजिस्टर  नहीं  किये  जाते  ।  त्र्त  उनसे  कितने  मरे  इसके  कोई  सही  श्रांकड़े  नहीं

 है

 फि  उन्नत  देशो ंके  साथ  उनकी  तुलना  की  जा  सके ।  हृदय  रोगों  के  इलाज

 की  मेडिकल  कालेज  area  बड़े  श्रधिकांश  जिला  श्रस्पतालों

 में  उपलब्ध  जहां  कहीं  सम्भव  हो  इन  सुविधाश्ों  को  बढ़ाया  जा  रहा
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 पाकिस्तान  में  न्पक्लियर  डिप्रोसेसिंग  aqrat  की  के  लिए  फ्रांस  श्रौर  कनाड़ा  के  साथ  समझोता

 1313.  श्री  बोरेन्द्र  fag  राव

 श्रो  रामसहाय  पाँडे

 श्यो  डी०  डी०  देसाई  :

 श्रो  एम०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  में  प्रक्लियर  festafar  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  फ्रांस  ale

 कनाड़ा  के  साथ  पाकिस्तान  के  प्रस्तावित  समझौतों  के  बारे  में  सरकार  ने  समाचार  पन्नों  में  प्रकाशित

 समाचारों  को  देखा

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  श्रौर

 परमाणु  हथियारों  का  उत्पादन  करके  उपमहाद्वीप  में  शांति  को  खतरे में  डालने

 के  पाकिस्तानी  प्रयास  का  मुकाबला  करने  हेतु  क्या  प्रयत्न किये  गए  हैं  ?

 सरकार  ने  पाकिस्तान  में विदेशी  पंजालय  में  उपपंत्रों  बिफ्ति  पाल  :

 पुनेसंसाधन  संप्रत्र  की  स्थापना  के  लिए  पाकिस्तान
 श्रौर  फ्रांस  के  बौच  हुए  करार  के  बारे  में

 श्रखबारों  में  ख  बरें  देखी  हैं  ।

 ate  भारत  सरकार  ने  हमेशा  ही  ऊर्जा  का  उपयोग  शांतिपूर्ण  कार्यों

 के  लिए  किये  जाने  की  हिमाकत  की  fate  नामिकीय  meat  के  निर्माण  के  लिए  इसका  प्रयोग

 किये  जाने  का  विरोध  किया  है  ।  सरकार  ने  हमेशा  ही  नामिकीय  निरस्तीकरण  के  लिए  प्रयत्न

 किया  है  और  इस  दिशा  में  उठाये  गए  कदमों  का  समर्थन  किया है  ।

 Manufacturing  of  spurious  drugs  in  Mahdya  Pradesh

 I314.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will.the  of  Health  and  Family
 planning  be  pleased  to  state  :

 a)  Whether  in  Indore  and  other  cities  of  Madhya  Pradesh  some  firms  manufacturing
 spurious  drugs  have  been  unearthed  ;  an

 (b)  if  so,  their  number  and  the  action  taken  against  so  far  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Health  and  family  [Planning  (Shri
 M.  Ishaque)  3  Yes. (a).

 (b).  Five  firms  were  detected.  Prosecutions  have  been  launched  against  fourofthe  firms.

 Central  assistance  to  M.P.  for  National  Highways

 1315.  Shri  (५४.  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  Shipping  and  Transport  be
 pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  central  assistance  sought  by  the  Madhya  Pradesh  State  Government
 for  national  highways  during  1973-74  ,  1974-75  and  1975-76  (up  to  December,  975)  and  the
 actualamount  allocated  therefor  ;

 (b)  whether  Government  are  aware  that  the  programme of  the  State  Government  has
 upset  because  of  continuous  decrease  in  the  amount  of  central  assistance  ;  and

 (८)  whether  sufficient  central  assistance  willbe  given  during  1976-77  ?
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 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri  Dalbir
 Singh)  :  (a).  Constitutionally  National  Highways  are  a  Central  subjcct  and  the  entire

 thereon expenditure  is  borne  by  the  Central  Government  as  a  direct  expenditure.  No
 central  assistance  is  therefore  given  to  the  State  Government  Final  payments  for
 the  development  of  National  Highways  are  made  within  the  overall  allocation,  subject
 to  admissibility  on  scrutiny  and  availability  of  funds  in  the  light  of  actual  progress.  The
 table  below  indicates  the  requirement  and  allotment  of  fur.ds  at  the  final  allotment  stage
 during  1973-74  and  1974-75.

 —

 Rs.  in  lakhs

 Year  Funds  asked  Funds
 ror  allotted

 1973-74  451°  48.0  340°00

 1974-75  406°  6.0

 of  Rs.
 During  the  1975-76,  the  State  Government  have  requested  for  the  allotment  of  a  sum

 414°  22.0  lakhs:

 was Asum  ण  Rs.  313°  58  lakhs  allotted  upto  December,  1975.  Release  of  balance
 would  depend  upon  the  admissibility  of  final  requirements.  received,  and  the  overell
 position  of  funds  available  for  National  Highways  during  1975-76.

 (b)  and  (c).  With  the  comparatively  smaller  allocations,  resulting  from  the  current
 financial  stringency,  the  programme  of  evelopment  of  National  Highways  in  almost  all  the
 States,  including  Madhya  Pradesh  has  no  doubt  slowed  down  to  some  extent.  However,
 constant  efforts  are  being  made  to  have  the  allocations  increased.  The  budget  grant  for
 1976-77  is,  however,  yet  to  be  voted  bythe  Parliament  and  funds  to  the  extent  possible  frcm
 out  of  the  provision  voted  by  Parliament  be  provided  for  development  of  Naticnal
 Highways  in  Madhya  Pradesh  depending  upon  its  require  ments  Visea-vis.  requirements
 of  other  States,  their  admissibility  and  the  pace  of  progress.

 Ontstanding  E.P.F.  Against  Companies  in  Madhya  Praderh

 1316.  Shri  G.  Dixit  ६  Will  the  Minister  of  Labour  be  pleased  to  state

 (8)  the  number  of  companies  in  Madhya  Pradesh  who  have  not  deposited  their  arrears
 of  employees’  provident  fund  ;  an

 them  ?
 (0)  the  arrears  outstanding  against  each  company  and  the  action  being  taken  agairst

 Minister  in  the The  Deput  Minis  of  Labour  (Shri  Balgovind  Verma)  :
 (a)  &  (b).  Based  on  the  information  furn{shed  by  the  Provident  Fund  Authorities  8
 statement  givingthe  names  of  establishments  (which  are  in  arrears  of  Rs.  1lakhand  above),
 amount  due  and  action  taken  ‘against  them  is  attached  {Placed  in  library  See
 No.  LT-10537/76]

 ग्रामों  की  डाक  की  निकासी

 1317.  प्ली  नारायण  चन्द  फरादार
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 ऐसे  ग्रामों  की  सकिल  वार  राज्य  सकिलों  के  मामले  में  संख्या  तथा

 उनकी  प्रतिशतता  क्या  है  जिनमें  उनके  क्षेत्राधिकार  वाले  के  लेटर  aaa से  डाक  की  दैनिक

 निकासी  की  सुविधा  उपलब्ध  है  ;  भ्र
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 जिन  ग्रामों  में  लेटर  बाक्स  न  होने  के  कारण  उस  समय  उन्हें  यह  सुविधा  उपलब्ध

 नहीं  है  उनमें  पत्र  डालने  पौर  वहां  से  पत्र  निकालने
 =

 बेहतर  सुविधाएं  देने  के  लिए  क्या  प्रयत्न

 किय  जा  रहे  हैं  ?

 संघार  मंत्री  शंकर  दयाल  विभाग ने  जो  arrears  निर्धारित  कर

 रखे  उनके  भ्रनसार  जहां  श्रौचित्य  सिद्ध  होता  लेटर  बक्सों  की  व्यवस्था  कर  दी  जाती  है  ।

 वांछित  सुचना  श्रनुबन्ध  में  दे  दी  गई  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी

 76]

 गांवों से  पत्तों  a  निकासी  के  लिए  श्रधिक  से  प्रघिक  सुविधाएं देने  के  संबंध  में

 लगातार  प्रयत्न  किए  जाते हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भ्रधिक  लेटर  बक्सों  की  व्यवस्था  की जा  रही

 गांवों  में  पत्रों  की  रोजाना  डिलीवरी  में  बढोतरी  हो  जाने  से  वितरण  एजेंट  जो  प्रेषण

 के  लिए  पत्र  स्वीकार करने  के  लिए  प्राधिकृत  ज्यादा  संख्या  में  यह  काम  कर  रहे  हैं  ।

 ‘feats’  वितरण  प्रणाली  श्रारस्भ  करना

 1318.  श्री  नारायण  चन्द  पराइ र्‌  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ‘frases  वितरण  प्रणाली क्या  वित्तीय  वर्ष  में  सरकारी  कार्यालयों

 श्रारम्भ  की  गई  है  ;  श्रौर

 (  )  यदि  तो  इस  प्रणाली  के  श्रन्तग त  प्रेषक  को  कया  सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  तथा

 इस  प्रणाली  में  श्रब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  (#)  डाकघरों  में  रिकाडिड  वितरण  सेवा

 श्राम  जनता  श्रौर  सरकारी  कार्यालयों  के  लिए  1-1-1973  को  चाल  की  गई  थी

 इस  सेवा  के  श्रन्तगंत  सभी  डाक  वस्तुए  fears  में  दज  कर  स्वीकार की  जाती

 हैं  उनका  वितरण  पाने  वाले  से  रसीद  लेकर  किया  जाता  है  ।  यदि  प्रेषक  वितरण  के

 संबंध  में  जानकारी  प्राप्त  करना  चाहता  है  तो  वितरण  डाकघर  श्रतिरिक्त  शुल्क  की  श्रदायगी

 पर  की  11.0  भी  भेज  देता है
 ।  इस  सेवा

 में
 क्या  प्रगति  हुई  इसका  श्रभी  मूल्यांकन

 नहीं  किया  गया  है  |

 मग़ल  लाइंस  के  जहाज़ों  को  संख्या

 1319.  श्री  हरी  fag  :  क्या  नौवहन शर  परिवहन  मंत्री यह
 बताने

 की  करेंगे

 कि

 मुग़ल  लाइन्स  शिपिंग  के  जहाजों  की  कुल  संख्या  1975  के

 अन्त में  क्या  थी  :

 उनमें  से  कितने  जहाज़  माल  ढुलाई  के  लिए  ate  कितने  जहाज  यात्री  यातायात

 के  लिए  प्रयोग  में  लाये  जा  रहे  हूँ
 ?

 नौवहत  शौर  परिवहन  बंत्री
 जी०  ढिल्लों  )

 श्रौर  31

 1975  को  मुग़ल  लाइन्स  लिमिटेड  के  जहाजों  की  कुल  संख्या
 18

 थी  ।
 इनमें

 से
 12

 माल

 श्र  6  atat  wera हैं  ।  छः  यात्री जहाज  माल  की  सीमित  मात्रा
 भी  ले  जा

 सकते  हैं
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 कपड़ा  उद्योग  के  लिए  विशेषज्ञ  alata  को  नियुवित

 1320.  श्री  बसंत  साठे  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  झ्रौर  TT-ATHTAY  क्षेत्रों  के  कपड़ा  उद्योग  की  समस्याग्रों

 की  जांच  करने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियुक्त  करने  का  fata  किया  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उक्त  समिति  के  निर्देश-पदों  श्रौर  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  की

 अ्रवधि  झ्रादि  के  बारे  में  मुख्य  बातें  कया  है ं?

 श्रम  मंत्रालय  मं  stat  बालगोविन्द  :  श्रौर  कपड़ा

 उद्योग  संबंधी  राष्ट्रीय  श्रौद्योगिक  समिति  ने  एक  विशेषज्ञ  समिति  गठित  की  है

 जो  26  1976  को  घोषित  की  गई  जिसमें  श्रमिक  संघों  तथा  मिल  मालिकों  के

 चार  प्रतिनिधि  तथा  चार  सरकार  के  नामित  व्यक्ति--वाणिज्य  बैक  कार्य  राजस्व

 शर  बीमा  विभाग  शभ्रौर  fara  बैक  श्राफ  इंडिया  से  शामिल  जोकि  उद्योग  के  स्वास्थ्य

 को  प्रभावित  करने  वाली  सभी  areal  की  जांच  करेंगी  ate  श्रपनी  नियुक्ति  की  तारीख  से

 एक  महीने  के  भीतर  उचित  उपचारी  उपायों  की  सिफारिश  करेगी  इसकी  पहली  बैठक

 6ata,  1976  के  लिए  निर्धारित  की  गई  है  ।

 सिलाई  इस्पात  कारखाने  का  विस्तार

 1321.  श्री  aztia  गप्त  क्या  इस्पात  शौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 क्या  भिलाई  इस्पात  कारखाना  वष॑  1981  तक  40  लाख  मीटरी  टन  अ्रधिष्ठापित

 क्ष  मता  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  के  fad  कदम

 उठाये  ग्रौर

 सरकार  को  भिलाई  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  के  कितनी  धनराशि  की

 अ्रावश्यकता  है  ?

 इस्पात  प्रोर  खत  मंत्रालय  में  उपमंत्री  gata  भिलाई  इस्पात

 कारखाने की  क्षमता  का  25  लाख  टन  से  40  लाख  टन  इस्पात  पिण्ड  तक  विस्तार  करने  के

 संशोधित  कार्यक्रम  के  श्रनुसार  विस्तार  कार्य  के  1981  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना

 | |  ह
 है

 हां  ।

 कारखाने  के  प्रबन्धकों  तथा  स्टील  श्रथारिटी
 ग्राफ  इंडिया  लिमिटेड  ने  बताया है  कि

 शिलाई  इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  ्  की  श्रनुमानित  लागत  969
 करोड़  रूपए  होगी  ।

 Breach  in  Maner  Danapur  Section  of  National  Highway  No.  30

 1322.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Shipping  and  Transport
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  durittg  the  last  devastating  fioods  the  National,  Highway  No  30  passing
 through  Patna  Districtin  Bihar  breached  at  seven  places  between  Maner  and  anlapur
 which  has  not  been  repaired  so  far  ;
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 (b)  whether  this  highwayisin  a  damaged  condition  at  Nasariganj  in  Danapur
 for  several  months  as  a  result  of  which  there  is  difficulty  in  the  traffic  movement  ;  an

 (c)  ifso,  the  reasons  for  delayin  repairing  the  above  road?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Shipping  and  Transport  (Shri_  Dalbir
 of  ational Singh)  :  (a)  to  (c).  The  breaches  in  the  Patna-Danapur-Maner  Section

 road  restored  to  traffic. Highway  No.  30  have  since  been  closed  and  the
 pre-flood  condition  and  for

 The  riding

 -work  will  start  shortly.
 quality,  however,  is  yet  to  be  brought  to  the

 The  traffic  movement  otherwise  is  normal.
 this  resurfacing

 चिकित्सकों  द्वारा  विदेशी  alae  कम्पनियों  को  carat  का  नुक्सा  लिखना

 1323.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  साँधी  :  क्या  स्वास्थ्य  ale  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  देश  में  चिकित्सक  ऐसी  दवाएं  नुस्खों पर  लिखते  है ंजो  भारत  में

 विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  बनाई  जाती  है  क्योंकि  श्रन्य  निर्माण  एककों  gare  बनाई  श्रौषघियों

 की  तुलना  में  श्रधिक  लाभप्रद  होती  हू  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  विस्तृत  जांच  की  है  कि  भारतीय  एकक  विदेशी

 कम्पनियों  की  तुलनीय  स्थिति  क्यों  नहीं  प्राप्त  कर  सकते  ate  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 हैं  ;  श्रौर

 क्या  कोई  ऐसा  अखिल  भारतीय  संगठन  है  जो  इस  बात  की  जांच  करता है  कि

 विभिन्न  कम्पनियों  द  वारा  बनाई  गई  श्रौषधियां  इसके  cara  नियत  मानक  के  श्रन्रूप  हों  ak

 इन  मानकों  का  पालन  न  करने  पर  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  मुकदमा

 चलाया  गया  ?

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  के०  एस०

 इस  बात  का  कोई  सबूत  नहीं  है  कि  चिकित्सा  प्रायः  न्‌स्ख  पर  दवाइयां  लिखते  समय

 कम्पनियों  की  दवाइयों  को  तरजीह  देते  हैं  जबकि  वैसी  ही  दवाइयां  दूसरी  कम्पनियों  की

 सी

 ऐसी  कोई  जांच  नहीं  की  गई  है  ।

 केन्द्र  में  ्रौषधि  मानक  नियंत्रण  संगठन  तथा  विभिन्न  राज्यों  में  श्रौषधि  नियंत्रण

 संगठन  इस  बात  पर  नजर  रखते  कि  बनाई  गई  श्रौषघधियां  निर्धारित  मानकों  के  श्रतुरूप  हों  ।

 घटिया  freq
 को

 Ty atetearay
 से  सम्बन्धित  मुकदमों  के  बारे  में  श्रलग  से  ७  नहीं  रखे

 गए  फिर  इस  समय  उपलब्ध  सुचना  के  श्रतुसार  निम्नलिखित  राज्यो ंने  पिछले  तीन

 ay  में  मानकों  के  श्रनुरूप  न  पाई  जाने  वाली  श्रौषघियों  के  सम्बन्ध  में  जो  मुकदमें  किए  हैं  वे

 इस  प्रकार  हैं

 1.  हरियाणा  एक  मुकदमा  चलाया  गया  था  ॥

 2.  केरल
 तीन  मुकदमे चलाए  गए  थे  शौर एक  मामले  में  दोष  सिद्ध

 हो  गया

 मध्य  प्र  देश  झ्ाठ  मुकदमे  चलाए  गए  थे  |

 4.  कर्नाटक  दो  मुकदमे  गए  थे  |
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 हिन्दुस्तान  लिमिटेड  का  senza  लक्ष्य

 1324.  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 var  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिंटस॑  लिमिटेड  ने  चालू  वित्त  av  के  दौरान  श्रधघिक  उत्पादन

 के  लिए  लक्ष्य  निर्धारित  किये  है  ,  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है
 ?

 संचार  मंत्री  शंकरदयाल  :  जी

 (a)  हिन्दुस्तान  टेलीप्रिंटसं  लिमिटेड  द्वारा  वर्ष  1974-75  ्रौर  1975-76  के  दौरान

 उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  प्रमुख  मदों  के  उत्पादन  के  लक्ष्य

 नीचे  दिखाए  गए  हैं

 :

 1974-75  1975-76

 उत्पादन  की  के  लिए  लक्ष्य  के  लिये

 लक्ष्य

 (1)  टेलीप्रिटर  (  भ  )  5,500  6,100

 (2)  डेलीप्रिटरों  के  अतिरिकत  पुजे  50  70

 लाख  रुपयों  में  )

 (3)  बिजली के  टाइपराइटर  200  400

 (wae)
 )

 फ्रांस  तथा  Aas  जमंनी  द्वारा  फाक्स्तान  को  प्रोसेसिंग  प्लॉटोंਂ  का  निर्यात

 1325.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  fate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फ्रांस  तथा  पश्चिम  जमंनी  ने  श्रमरीका  का  श्रनुरोध  भ्रस्वीकार  कर  दिया  है

 उनका  इरादा  पाकिस्तान  को  तथा  ग्रन्य  संभावित  क्रेता  राष्ट्रो  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  इसका  उपयोग

 परमाणु  हथियार  बनाने  के  लिए  किया  जा  सकता  प्रोसेसिंग  प्लान्टਂ  निर्यात  करने  का

 श्रौर

 यदि  तो  इस  बार  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 em  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बिपिन  पाल  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई

 सूचना  नहीं  है  कि  भ्रमरीका  ने  एसा  कोई  TAL -)  किया  हू  और  फ्रांस  तथा  जर्मन  संघीय  गणराज्य ने  उसे

 अस्वीकार कर  दिया  है  ।  लेकिन  यह  स  है  कि  फ़ांस  ने  पाकिस्तान  के  साथ  प्रौर  जर्मन  संघीय  गणराज्य

 ने  ब्राजील  के  साथ  उन  देशों  में  उपयोगीकरण  संयंत्रों  के  बनाने  की  सहमति  दी  है  ।

 भारत  सरकार  ने  परमाणु  ऊर्जा  का  शान्तिपूर्ण  उद्देश्यों  के  उपयोग  का  बराबर

 किया  है  वह  परमाणु  अस्त्र  बनाने  में  उसका  उपयोग  करने  के  विरुद्ध  है  ।

 38



 5  1898  (=)  लिखित  उत्तर
 ae

 राष्ट्रीय  ा राजमाग  संख्या  43  के  सुघार  हेतु बन  का  श्रावंटन

 1326.  श्री  के०  TAA  :  क्या  नौवहन  श्रोर  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  घाट  क्षेत्र  के  राष्ट्रीय  राजमागं  संख्या  43,  जो  जयपोर  से  सलूर  तक

 के  सुधार  के  लिए  कोई  धनराशि  श्रावंटित  की  है  ;

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  श्रावंटित  कीं  गई  है  ;

 क्या  पहले  वंदित  की  गई  किसी  धनराशि  का  उपयोग  किया  जानी  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रा लय
 i  उपपंत्री  दलबोर  :  at  हां

 1975-76  में  15.10  लाख  रुपए  की  राशि  झ्रावंटित  की  गई  है  ।

 ate  माननीय  सदस्य  का  are  उस  श्रप्रयुक्त  बकाया

 यदि  कोई  से  तो  समय  समय  पर  प्रश्नगत  सड़क  के  घ्लिए की  गई  श्रावंटित  राशि  में  से

 सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  पास  पड़ी  है  ।  परन्तु  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  मामले  में  राज्यों  के  पास

 पंड़ी  कोई  भी  श्रप्रबुक्त  राशि  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  राष्ट्रीय  राज॑माग  केन्द्रीय  विषय  इन

 मार्गों  के  विकास  श्रौर  रख-रखाव  पर  व्यय  की  गई  सम्पूर्ण  राशि  सीधे  केन्द्रीय  नकद  बकाये  में  जमा

 होती  है  चाहे  वह  राशि  नियतन  राशि  से  ahs  हो  चाहे  कम  ।  यदि  कम  हो  तो  बकाया  यदि

 रह  जाय  तो  वित्तीय  ag  के  ger  में  समाप्त  हो  जाती  है  ।

 सिलाई  इस्फात-संपंत्र  का  विस्तार

 1327.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  इस्पात  श्र  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्टील  अधारिटी  ग्राफ़  इंडिया  लिमिटेड  के  निदेशक  बोडे  ने  हाल ही  में  भिलाई

 इस्पात  संपत्र  की  वार्षिक  क्षमता  बढ़ा  कर  चालीस  लाख  टन  करने  श्रौर  ऊष्म  सह  सबपतवर  लगाने  हेतु  श्रगले

 वित्त  ag  में  115  करोड़  रुपए  की  पूंजी  निवेश  करने  को  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  इस्पात  संपत्र  की  इस  समय  श्रधिष्ठापित  क्षमता  कितनी  है

 तर  क्या  यह  क्षमता  प्राप्त  कर  ली  गई  है  ;  र

 यदि  तो  वह  कब  प्राप्त  कर  ली  गई  है  ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  ।
 हां  ।  भिलाई

 इस्पात  कारखाने  के  विस्तार  तथा  ऊष्म-सह  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  वर्ष  1976-77  के  बजट  में

 117.99  करोड़  रुपए के  खच  का  प्रस्ताव किया  गया  था  ।

 भिलाई  इस्पात  कारखाने  की  विक्रेय  इस्पात  की  निर्धारित  वाधिक  क्षमता  19,  65,000

 टन  है  जो  163,700  टन  प्रति  मास  के  बराबर  बैठती  है  ।  चालू  वित्त  ag  के  दौरान  मासिक  निर्धारित

 क्षमता  प्राप्त  कर  ली  गई  है  ।  अगस्त  1975,  1975,  75  श्रौर  1976 में

 उत्पादन  निर्धारित
 क्षमता  से  अधिक

 चालू वर्ष  में
 18,  20,  000  टन  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन

 होने  की  संभावना  है  जो  निर्धारित  वार्षिक  क्षमता  का  93  प्रतिशत  होगा  ।
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 aka);

 मैंगनीज  श्रोर  इंडिया  लिमिटेड  उत्पादन

 1328.  श्री  राजदेव  सिंह  :  कया  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मैंगनीज  झोर  इंडिया  लि०  ने  वर्ष  1975  की  श्रन्तिम  तिमाह्टी में  2,  21,401  टन

 के  लक्ष्य  के  स्थान  पर  2,28,048  टन  उत्पादन  किया  ;

 क्या  ज्येल  निर्यात  किये  जाने  ate  देश  के  उपभोकताश्रों  को  श्रधिक  सप्लाई  किये  जाने

 के  कारण  84  लाख  रुपये  का  कुल  मुनाफ़ा  ;

 क्या  देश  में  उपलब्ध  श्रन्य  ग्रेड  के  श्रयस्क  की  प्रपेक्षा  भिलाई  ग्रेड  श्रयस्क  घटिया  किस्म

 का  है  ;  त्ौर

 क्या  ग्रन्तरराष्ट्रीय  बाजार  में  भिलाई  te’  श्रयस्क  की  मांग  उत्साहजनक  है  ?

 इस्पात  ब. झ्रार  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव
 :  हां

 ait  लेखो  को  श्रन्तिम
 रूप  दिया  जाना  है

 |

 के  लिए  मैंगनी ज  श्रयस्क  को  तीन  श्रेणियों  में  बांटा  गया  है  :  उच्च  श्रेणी

 की  मात्रा  46  प्रतिशत  श्रथवा  उससे  मध्यम  श्रेणी  की  मात्रा  38

 प्रतिशत  से  46  अर  निम्न  श्रेणी  की  मात्रा  28  प्रतिशत  से  35  प्रतिशत )

 भिलाई  ग्रेड
 wore  जिसमें  मैंगनीज  की  मात्रा  30  से  35  प्रतिशत  ate  फ़ासफ़ोरस  0.25

 शत  है  निम्न  श्रेणी  झंयस्क  की  कोटि  में  श्राता है  ।

 निर्यात  बाजार  में  भी  भिलाई  ग्रेड  झयस्क  की  कुछ  मांग  है  ।

 श्रत्यथिक  साफ  इस्पात  के  लिए  कसਂ  शोधन  प्रक्रिया

 1529.  श्री  राजदेव  सिह
 :  इस्पात  श्रौर  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रायंन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  नें  भ्रत्यधिक  साफ़  इस्पात  के  उत्पादन  के

 *इलेक्ट्रो-फ़लक्सਂ  शोधन  प्रक्रिया  में  दक्षता  प्राप्त  कर  ली

 क्या  अ्रत्यधिक  साफ़  इस्पात  बनाने  के  लिए  देश  में  ही  विकसित  वाणिज्यिक  स्तर  का

 एक  संयंत्र  वर्ष  1973  में  वायुयान  बिजली  की  मशीनरी  के  लिये  ग्रपेक्षित  तथा  रक्षा  सम्बन्धी

 re  के  लिये  अ्रपेक्षित  प्रति  ्  7000  टन  उत्पादन  करने  हेतु  स्थापित  किया  गया

 था  fra  बहुत  sere  विदेशी  मुद्रा  को  बचत  श्रौर

 यदि  तो  क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  कोई  इस्पात  मिल  भी  इतना  बढ़िया  इस्पात  बनाने

 की  स्थिति में  है
 ?

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुखदेव  :  fecay  में  इलेक्ट्रोफ्लक्स

 शोधन  प्रक्रिया  में  दक्षता  प्राप्त  नहीं  की  इलेक्ट्रो  स्लैग  रिफ़ाइनिंग--ई०एस०श्नार०

 के  नाम  से  भी  जाना  जाता  ई  एस  are  प्रक्रिया  को  1930  के  दशक  में  श्रमरी का  में  पेटेन्ट  किया

 गया  था  श्रौर  उसके  पश्चात्‌  सोवियत  Ao  के  ०,  पश्चिमी  जर्मनी  झ्रादि  में  इसका  बड़े  पैमाने

 विकास  फिया  गया  ।
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 25  1976
 निधि  विविध  विधिवत

 लिखित
 उत्तर

 fecal  ने  aaa  भ्रनुसंधान  तथा  विकास  कार्यक्रम  के
 अ्रन्तगत  1974  में

 लगभग  7000 टन  वार्षिक  क्षमता  का  एक  प्रायोगिक  संयंत्र  लगाया  था  ।  इस  कारखाने  में  वाणिज्यिक

 स्तर  पर  भ्रत्यधिक  साफ़  इस्पात के  उत्पादन  में  स्थिरता  लाने  के  लिए  कई  परीक्षण  किये  गये  हैं

 are  श्रभी भी  किए  जा  रहे ंहैं  यद्यपि इस  समय  देश  में  इस  प्रकार  के  ग्रत्यधिक  साफ़  किस्म  के

 विशेष  इस्पात  कुछ  विशिष्ट  जैसे  अन्तरिक्ष  तथा  प्रतिरक्षा  कार्यों  में

 झावश्यकता  होती  की  मांग  बहुत  कम  है  तथापि  feet  के  ई० ्  एस ०  ऑर ०  यूनिट  द्वारा  इस  मांग

 की  केंवल  श्रांशिक  पत्ति  ही  हो  सकती  है  |

 मेसर्स  wT  इंडिया  स्टील  Fo  लि०  यू०के०  से  झायात  करके  इतनी  ही  क्षमता  का  एक

 ई०  एस०  ग्रार०  कारखाना  लगा  रहे हैं  |  जब  इन  कारखानों  से  विशेष  इस्पात  का  वाणिज्यिक

 उत्पादन  होने  लगेगा  उस  समय  इस  प्रकार  के  विशेष  इस्पात  का  श्रायात  न  करने  से  कुछ  विदेशी

 मुद्रा  की  बचत  हो  सकेगी  |

 इस  समय  इस  किस्म  के  अ्रत्यधिक  साफ़  इस्पात  का  सार्वेजनिक  क्षेत्र  के  किसी  भी  इस्पात

 कारखानों  में  उत्पादन  नहीं  किया  जा  संकता  है  ।  फिर  भी  हिन्दुस्तान  स्टील  feo  /  भारतीय

 इस्पात  प्राधिकरण  का  श्रनुसंधान  तथा  विकास  संगठन  दुर्गापुर  के  मिश्र  इस्पात  रखाने  द्वारा  उत्पादित

 हाई  स्पीड  टूल  स्टील  तथा  राउरवे ला  इस्पात  कारखाने  द्वारा  उत्पादित  श्रारमर  प्लेट  स्टील  के  लिए

 ई०  एस०  wo  प्रक्रिया  विकसित  करने  हेतु  प्रयोग  करने  के  लिये  योजना  बना  रहा  है  इस  कार्य  में

 ट्स्को
 में  उपलब्ध  सुविधाशओं  का  लाभ  उठाया  जायेगा  ।

 कर्मचारी  राज्य  द्वारा  बीमारी  लाभ  दरों  को  वृद्धि

 1330.  श्री  एस०  Yo  मरुगनन्तस

 मौलाना  इसहाक  सम्भली

 श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  क््पा  करेंगे  कि  :

 क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  ने  बीमारी  लाभ  दरों  में  वद्धि  की  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या है  ?

 श्रम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  श्रौर  वर्मचारी  राज्य  बीमा

 संशोधन  1975  के  ग्रन्तगंत
 वर्मंचा  रियों

 के  लिए  लाभ
 की  दरें

 निम्न  प्रकार  बढ़ा  दी  गई

 हैं  oa

 मानक  दैनिक  लाभ  at  रुपयों  में ऐसें  कर्मचा  रियों  का  समूह  जिनकी  श्रौसत  दैनिक  मजदूरियां

 निम्न  प्रकार  हैं

 पुरानी  दरें
 नई  दरें

 Bo  से  करम  |  45  1  00

 1  रुपया  झ्ौर  उससे  भ्रधिक  परन्तु  1,50  रुपये  से  कम  65  1  00

 1.  50  रुपये  और  उससे  अधिक  परन्तु  2.  00  रुपये से  कम  90  1  00

 12  रुपये  द्रौर  उससे  भ्रधिक  परन्तु  25  रुपये  से  कम  5.  00  7  00

 16  रुपये  और  उससे  अधिक  19.25  रुपये  तक  8.  50  10  00

 इसके  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  ने  पहली  1976  से  विस्तृत  बीमारी

 लाभ  की  दर  की  25  प्रतिशत  तक  वृद्धि  अनुमोदित  कर  दी  है  ।
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 भारतीय  डाक्टरों  का  श्रष्/ रोका  प्रवास

 1331.  श्री  एम०  रामगोपाल  wet  क्या  स्वास्थ्य  AUT  परवा ATES  श्रोर  परिवार र  नियोजन  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  ने  हमारे  देश  से  श्रहता-प्राप्त  डाक्टरों  के  ग्रमरीका  को  प्रवास  के  बारे  में

 कोई  सर्वेक्षण  किया  है  ;  ् ग्रौर

 (@)  यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  डाक्टरों  ने  प्रवास  किया  ?

 fort
 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  उप  मंत्री  To  फि०  Qo  TagI )

 जी  नही ं।

 सूचना  उपलब्ध  नहीं  है

 किदवई  नई  में  सरंचना  संबंधी  दोष

 1332,  श्री  एस०  रेडडी  :

 सरदार  महेन्द्र  सिह  गिल

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  र्किप्र्ग
 कि

 क्या  जनपंथ  स्थित  केवल  10  वर्ष  पुराने  किदवई  भवन  जिसमें  संच।र  मंत्रालय  का

 कार्यालय  संरचना  सम्बन्धी  गम्भीर  दोष  पाए  गए  हैं  जिसके  करण  उसमें  बड़े  पेमाने  पर  मरम्मत

 की  श्र।वश्यक्ता  होगी  >  ग्रौर

 यदि  at,  तो  सरकार  ने  sae  दोषपूर्ण  निर्माण  के  लिए  उत्तरदायी  व्यकितयो  के  विरुद्ध

 क्या  कायवाही  की  है
 ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  शर्मा  )  भ्रौर  वर्ष  1974-75  में  किदवई

 भवन  के  कुछ  खम्भों  ate  कड़ियों  में  रें  पड़ने  का  पता  चला  था  ।  ये  दरारें  ofgatna  बाहर  की

 तरफ़  थीं  ।  प्रारम्भिक  जांच  से  पता  चला  है  कि  इस  समय  जो  दरारें  दिखाई  दे  रही  हैं  उनसे  भवन

 के  ढ़ांचे  के  लिए  कोई  खतरा  नहीं  है  ।

 उपचारात्मक  कार्रवाई  कीं  जा  रही  है  ।  किन  कारणों  wie  किन  यदि  कोई  हो

 फलस्वरूप  ऐसा  हुमा  यह  जानने  के  लिए  तथा  श्रागे  उपाय  निशि  करने  के  लिए

 कारवाई  की  जा  रही  है  ।

 संचार  व्यवस्था  के  विकास  और  विस्तार  के  लिए  समेकित  कायें

 1333.  श्री  बसन्त  साठ  :  क्या  संचार  मन्ती  यह बताने  को  द्प्पा  करेंगे कि

 क्या  देश  मैं  संचार  व्यवस्था  का  farts  ् ग्रार  विस्तार  करने  के  लिए  सरकार  ने  समेकित

 कार्यक्रम  रूप  मैं  दरत  डाक  श्रविलम्ब॑  पिन  कोड  Toray,  Uy-zi-st  जैसी  विशेष  योजनाएं

 तेयार  की
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 ८
 1898  (za)  लिखित  उत्तर

 द  ह  कि  है
 पांचवीं

 येाजना  के  बाद  के  वर्षों  में  इन  योजनाओं यदि  तो  क्या  at  1976-77

 का  नये  क्षेत्रों  में  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  ्ौर

 यदि  तत्सबन्धी  रूपरेखा  क्या है
 ?

 संचार  मंत्री  (Spo  शंकर  दयाल  Mat)  :  जी  हां  ।  शीघ्र  डाक  सेवा  wc  पिन  कोड

 अगली  हाल  ही  में  चालू  की  गई  है  जबकि  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  wit  टेलीफोन  सेवाएं

 सालों  से  चल  रही

 are  इन  सेवाग्रों  का  विस्तार  करने  की  योजनाएं  इस  प्रकार  हैं

 (1)  पित  कोड  श्र  दीघ्र  डाक  सेवा

 शीघ्र  डाक  सेवा  श्रौर  पिन  कोड  Weary  का  विकास  निरन्तर  होता  रहता  है  राज्यों  ्रौर  संघीय

 क्षेत्रों  के  सभी  मुख्यालयों  को  राष्ट्रीय  शीघ्र  डाक  सेवा  जाल  में  जोड़  दिया  गया  है  ।  ऐसा  प्रस्ताव  है  कि

 जब  यह  सेवा  स्थायी  हो  जाए  तो  इसका  विस्तार  जिला  मुख्यालयों  are  राज्यों  की  राजधानिय  के

 झतिरिकत  दुसरे  नगरों  तक  भी  किया  जाए  |

 (2)  श्रविलस्ब  सेवा  झोर  उपभोक्ता  दक दी  डायलिंग  सेवा

 ऐसा  प्रस्ताव  है  कि  at  1976-77  के  दौरान  म् र  पांचवीं  qaqa  योजना  के  बाद  के  वर्षो

 से  उपभोक्ता  ट्रंक  डायलिंग  सेवा  ait  टेलीफोन  सेवा  का  विस्तार  नीचे  लिखे  rare  पर

 किया  जाप

 (i)  राज्यों  को  राजधानियों  को  दिल्ली  से  जोड़ना  ।

 (ii)  दिल्‍ली  से  300  किलोमीटर  दूरो  के  grata  बराने  वाले  त्रोर  कलकत्ता  श्रोर

 मद्रास से  200  किलोमीटर  दूरी  के  अ्रन्तगत  भराने  वाले  सभी  जिला  मुख्यालयों  को

 उतके  सम्बन्धित  महानगरों  के  साथ  श्रोर

 (iii)  जिला  को  राज्यों  को  राजधानियों  के  साथ  जोड़ना

 पारेषण  के  माध्यम  या  स्विंग  उपस्कर  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  जहां  कहीं  उपभोक्ता

 ट्रंक  stata  सुविधा  देता  व्यवहाव  नहीं  waves  सेवा  दे  दी  जाएंगी  ।  वर्ज  1976--77  में

 maa  क्षेत्र  के  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  को  छोड़कर  राज्यों  की  सभी  प्रम  राजधानियों  से  दिल्ली  तक  की

 उपभोक्ता  ट्रंक  sratat  सेवा  दे  दी  जाएगी  ।  राज्यों  की  बाकी  राजधानियों  के  लिए  सेवा

 2  दो  जाएगी

 विदेशी  सहयोग  से  उ  पप्रह  छोड़ना

 1334.  श्री  हरी  सिह  :  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  की  दूर  संधार  व्यवस्था  द्वारा  उपयोग  के  लिए  विदेशी  सहयोग  से  भारत  शीघ्र

 छली  एक  उपग्रह

 यदि  तो  किस  देश  से  सहयोग  करने  का
 प्रनुरोध

 किया  गया  शौर

 उक्त  उपग्रह  कब  छोड़ा  जायेगा  ?
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 Chaitra

 5»  1898
 (Saka)

 =—p=
 संचार  मंत्री  दाकर  दयाल  ):  शरीर  देश  की  संचार  श्र  दूसरी

 सम्बन्धित  श्रावश्यकताओओं  को  पुरा  करने  के  लिए  एक  अ्रन्तदेशीय  उपयोग  का  उपग्रह  उपलब्ध  करने  का

 प्रशन  इस  समय  विचाराधीन  है  ।

 ast

 1335.  श्री  हरो  सिंह  :  क्या  इस्पात  श्रौर  खान  प्न्ती  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  दिनांक  26  1976 के  10.3  we  स्टील

 झाड़ र  लौस्टਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाचार  की  श्रोर  दिलाया  गया  तौर

 यदि  तो  इस  बारे  मैं  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 इस्पात  श्र  खान  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  सुखदेव  प्रसाद  )  :

 यह  समाचार'गलत है  ।

 दिल्‍ली  परिवहन  farn  को  हो  रही  हानि

 1336.  श्री  राम  सहाय  पाण्डे  क्या  नौवहन  pice  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  किराये
 में  वृद्धि  किये  जाने  के  बावजूद  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  को  श्रपने  संचालन

 रि

 पर  at  भी  भारी  हानि  हो  रही  त्ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  र  इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 नौवहन  शौर  परिवहन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  दलबीर  सिंह  )  :
 हां  यद्यपि  श्राय॑

 झौर  काय  व्यय  के  बीच  का  अन्तर  हि-स्टेज  भाड़ा  पद्धति  के  चालू  किये  जाने  के  बाद  कुछ  हुद  तक  पुरा

 दिया  गया  है  ।

 घाटे  के  मुख्य  कारण  तीसरे  ७५ वेतन  श्रायोग  की  सिफारिशों  पर  अपने  कमंचारियों  को  दिये

 बढ़े  हुए  महंगाई  भत्ते  के  कारण  निगम  के  वेतन  बिलों  में  वृद्धि  ae  लुब्रीकेन्ट्स  भ् स्रॉर  फालतू  पुर्जों

 की  कीमत  में  वृद्धि  है  ।  निगम  (1)  किलो  मीटर  दूरी  मैं  सुधार  में  राजस्व  बढ़ाकर  a  चैकिंग  कार्य  में

 वृद्धि  करके  राजस्व  की  चोरी  को  रोक  कर  श्रौर  (2)  ग्रच्छी  रख-रखाव  सुविधाओं  द्वारा  परिचालन

 लागत  में  कमी  करके  कार्यकरण  के  घाटे  की  राशि  को  कम  करने  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  द्वारा  किये  गये  विभिन्न  उपायों  के  परिचा  लनात्मक  कुशलता

 शौर  प्रति  किलोमीटर  कमाई  दर  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 afarar  में  सामूहिक  सुरक्षा  की  विचार  धारा  का  विकास

 1337.  श्री  नर  कुमार  aiat :  क्या  बिदेदा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 नई

 दिल्ली  स्थित  सोवियत  दूतावास  द्वारा  हाल  ही  मैं  प्रकाशित

 एक  प्रकाशन  में  यह  बात  कही  गई  है  कि  सामूहिक  श्राधार  पर  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  विचार

 एशिया  में  विकास  हो  रद्दा

 44
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 यदि  तो  क्या  इस  विषय  पर  भारत  झ्ौर  रूस  के  बीच  कोई  बातचीत  हुई  आर

 इस  बारे  में  अन्य  एशियाई  देशों  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 fads:  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विपिनपाल  :  जी  हां  ।

 नियमित  सम्पक  श्र  परामश  की  परम्परा  के  श्रनुसार  भारत  झोर  सोवियत  संघ  के

 बीच  समय-समय  पर  बातचीत  होती  रहती  है  ।  इस  बातचीत  में  श्रापसी  हित  के  प्रश्न  पर  विचार  विनिमय

 होता  है  जिसमें  एशिया  में  शान्ति  सार  सहयोग  बढ़ाने  स  सम्बद्ध  प्रश्न  भी  शामिल  है  ।

 सरकार  ने  सामूहिक  श्राधार  पर  एशिया  की  सुरक्षा  सुनिश्चय  करने  के  विचार  पर

 एशियाई  देशों  के  साथ  बातचीत  नहीं  की  है  ।

 qaRHT  वाले  दिल्‍लो  क  अ्रस्पताल

 1338.  श्री  वीरेन्द्र  सिह  राव  :  कया  स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि

 दिल्‍ली /नई  दिल्‍ली  में  उन  सरकारी  श्रस्पतालों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  हदय  रोगां  से  पीड़ित

 शिवं  के  इलाज  के  लिए  पेसमेकर  उपलब्ध  अर

 (q)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्‍ली  के  इन  में  से  प्रत्येक  अस्पताल  मैं  40-50  तथा  50-60

 द्यार  60  व  से  ऊपर के  झ्रायु  वर्गों  के  कितने  रोगियों  की  हृदय  रोग  से  मृत्यु  हुई
 ?

 स्वास्थ्य  शोर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ए०  Fo  Tho  इसहाक  )  (*)

 गोविन्द  वल्लभ  पन्त  श्रस्पताल  श्रौर  अ्रखिल  ATTA  श्रायवज्ञिन  संस्थान  ।

 राय  ait

 40-50  50-60  60  वब

 ag  ay  से  श्रघधिक

 oe

 गोविन्द  वल्लभ  पन्त  भ्रस्पताल  (1973-75)  88  72  96

 92  85  133 अखिल  भारतीय  श्रायुविज्ञान  संस्थान  (  1973-75)

 कर्नाटक  के  दक्षिण  कनारा  जिले  में  सध  तरंग  aremaa वेव  सुविधा एं

 1339.  श्री  पी०  रंगनाथ  क्या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कर्पा  करेंगे  कि

 fare कर्नाटक  के  दक्षिण  कनारा  जिले  में  संचार  के  क्षेत्र  में  क्या  सुक्ष्म  तरंग  दमा  इकोबेंव

 सुविधाएं  दी  गई  हैं  यो  दिये  जाने  का  प्रस्ताव  तार

 प्रस्तावित  सुविधाएं  कब  तक  दी  जायेंगी  ?

 संचार  मंत्री  शंकर  दयाल  :  मंगलूर  च् झर  उदीसी

 as

 1974  से

 यू ०  एच०  Tho  प्रणाली  द्वारा  पहले  ही  जुड़े  हुए  हैं  ।
 मंगलूर  तूर  यू०

 एच एच० एफ०  प्रणाली  पर  काम  चल

 रहा है
 ।  मंगलूर को  बंगलूर  मद्रास  त्रिवेन्द्रम  के  साथ  जोड़ने  वाली  एक  चौड़ी  पट्टी  माइक्रोवेव

 योजना  की  मंजूरी  देदी  गई
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 श्राशा  है  कि  व्  1977  तक  ATTT-TIT To Ao  एच०  एक०  लिक  चालू  हो  जाएगा

 बम्बई  चौड़ी  पट्टी  माईक्रोबेन  लिक  पर  संध्यापत  कार्य  चल  रहा  है  ।

 झाशा  है  कि  इस  मागं  का  काम  उत्तरोत्तर  1977  तक  पुरा  हो  जायेगा  |

 फ्रांस  दारा  पाकिस्तान  को  प्लूटो  नियम  ATA  का  बेचा  जाना

 1340.  श्री  एस०  एस०  बनर्जी :

 श्रीझती  पावती  कृष्णन  :

 क्या  विदेश  मत्ती  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  फ्रांस  पाकिस्तान  को  प्लूटोनियम  संयन्त्र
 बे  चेगा  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य

 क्या  इस  सौदे  से  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्र  में  शान्ति  सन्तुलन  के  बिगड़ने  की  सम्भावना

 झोर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश
 मं

 T(z
 में

 उप  मंत्री  बिपितफाल दास  )  :  we
 «  फ्रांस

 प्रोर  पाकिस्तान

 को  सरकारों  के  बीच  23-1-1976  को  एक  सहयोग  समझते  पर  हस्ताक्षर  हुए  थे  जिसमें  पाकिस्तान

 में  किरणित  ईंधन  संसाधन  सन्यन्त्र
 के

 निर्माण  की  व्यवस्था  है  ।  td  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  प  रमाणु

 ऊर्जा  एजेंसी  के  बीच  बचावों  के  सम्बन्ध  में  त्रिपक्षीय  समझौते  के  प्रारूप  को  श्रन्तर्राष्ट्रीय  परमाणु  ऊर्जा

 णजेंती  ने  24-2-1976 को  श्रनुमोदित कर  दिया  है  ।  इस  सन्यत्र  को
 चालू  करने

 की  तारीख  1980  में

 नियत  की  गई  है  ।

 प्रोर  (7)  पाकिस्तान  के  नाभिकीय  कार्यक्रम  के  स्वरूप  का  श्रभी  कोई  मूल्यांकन  नहीं  किया

 जा  सकता  ।

 Compulsory  Family  Planning

 1341.  Shri  Ramavatar  Shastri  :
 Shri  D.  D.  Desai
 Shri  Ranen  Sen  :
 Shri  Samar  Guha

 Will  the  Minister  of
 Health

 and  Family  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  that  Government  have  accep  ted Wea  the  concept  of  compulsory  family
 planning  ;

 (b)  ifso,  whether  parents  with  more  than  two  children  will  be  liable  to  fine  and  im-
 prisonment  ;  an

 (c)  ifso,  the  justification  for  making  sucha  law?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Familly  Planning  (Shri  A.K.M.
 ::  (a)  Tere  is  mo  legal  compulsion  to  accept  family  planning  at  present.

 However,  the  introduction  of  incentives  and  disincentives  for  adoption  ofa  small  family
 Morm  is  under  consideration  of  the  Government  of  India.

 Does  not  arise. (b)  and  (c).
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 Casual  Employees  of  P&  T  Department

 $1342.  Shri  Ramavatar  Shastri  :
 Shri  Vasant  Sathe  :

 Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to  state

 (a)  whether  a  large  number  of  casual  employees  are  tking  in  the  Posts  and
 Telegraphs  Department  ;

 (b)  if  so,  circle-wise  number  thereof  ;

 (c)  the  minimum  and  the  maximum  period  of  their  service  ;  and

 (d)  the  amount  of  the  wages  and  other  facilities  given  to  them  ?

 The  Minister  of  Communications  (Dr.  Shanker  Dayal  Sharma):  (a  )  to  (c).
 The  information  is  being  collected  and  willbe  placed  on  the  Table  of  Lok  Sab  ha.

 Wages  The  wages  for  the  mazdoors  differ  frcm  place  to  place  even  jn
 the  same  circle.  The  wages  are  fixed  after  taking  into  consideration  the  Wages  aid  to

 skilled  labourin  the  area  by  the  various  other  organisations  suchas  State  Goverr.  ment, other  Central  Government  Departments,  Local  bodies,  etc.,  keeping  in  view  the  minimvm
 wages  ,fixed  by  the  Goverpnment  under  the  Minimum  Wages  Act.

 (11)  Other  :

 (a)  The  casual  mazdoors  are  given  one  paid  weekly  cff  provided  they  work  for
 consecutive  days.

 (b)  They  are  entitled  for  paid  ण्  on  the  three  National  holidays.

 (c)  They  are  considered  for  absorption  as  regular  employees  if  they  complete
 240  days  of  service  in  a  year  for  two  consecutive  years.

 (0)  They  are  also  eligible  to  be  recruited  as  linemen,  subject  to  other  conditiong
 if  they  have  put  in  a  service’of  365  days  in  a  ‘Telegraph  Construction  party.

 (e)  At  the  time  of  absorption  as  regular  ¢mployees  they  afte  given  age  concession
 to  the  .extent  of  the  number  of  days  they  have  worked  as_  casual
 the  service  rendered  is  in  a  stretch  of  6  months  or  more.  provj  de  d

 का  निर्यात

 1343.  भी  डी०  डी०  देसाई :  क्या  इस्पात  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1975

 76
 झोर  1976-77  में  कितने  एल्यूमिनियम  का  निर्यात  fart  गया  /  किये  जाने  की  सम्भावना

 +
 है

 इस्पात  श्रौर  खान  मंत्रालय  में  सुखदेव  प्रसाद
 31-12-76  को  समाप्त  होने

 वाली  अवधि  तक  के  लिए  लगभग  बीस  हुज।र  टन  के  निर्यात  की  पहले  ही  मंजू री
 दी  जा  चुकी हू  ge  ara

 हैशीघ्र  ही  सम्पूर्ण  मात्रा  कें  लिए  ठेका  हों  जाएगा  ।

 *देलीफोन  कनेवद!न  के  भ्रन्तगंत  जमा

 1344,  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  संचार  मन्ती  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  टेलीफोन  कनेक्शन  के  झावेदन  के  लिए
 घन

 राशि  जमा  करने  की  atsray  से  मन्त्रालय
 कों  50  करोड़  रुपये  से  झधिक  धनराशि  प्राप्त  हुई  त्रौर

 47
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 1898  (Saka)

 यदि  तो  प्रत्येक राज्य  से प्रा  मा  राशि  का  ब्यौरा क्या  है
 ?

 संचार  मंत्री  दंकर दयाल  दमा  )  :  जी  हां  ।

 )  चिभशिष्न  दुर  संचार  सकिलों  श्रौर  टेलीफॉन  जिलो  में  जो  राशि  एकत्र  हुई  उत्तका

 sare  संलग्न  विवरण  पत्न  में  दे  दिया  है  ।  में  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  oz}  o—

 10539/76]

 डिएगों  गादित्या  nee  के  बार  में  ब्रिटेन  श्र  संयकत  राज्य  अरोका  के  बीच  नया

 1345,  श्री  रानेन  सेन  क्या  विदेश मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करगे  कि
 :

 (F  कया  गासिण  द्वीप  में  विमान  एवं  पमड्ी  अ्रडडे  के  विस्तार के
 are

 में  ब्रिटन

 झौर  स.यकत  राज्य  ग्रमरीका
 ने  भ्रभीठाल में  एक  समझौते पर  हस्ताक्षर  किये  गार

 यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  इसके  विरुद्ध  ब्रिटिश  ale  श्रमरोकी  श्रधिका  रियों

 से  विरोध  प्रकट  fai  है
 ?

 विदेश  aaa में  उप  मंत्री  बिपिनफाल  ह  डिएगों  गासिया में

 बतेमान  सुविधाओं  के  विस्तार  के  लिए  ale  fata  की  सरक  रो  के  बीचਂ  25  1976

 को  जो  समझौता  ह्ञ्ा  है  वह  सरकार  ने  देखा है  |

 यद्यपि  डिएगों  गासिया  के  aes  के  बारे  में  भारत  का  मत  ग्रमरोका  ae  ब्रिटन

 की  सरकर  सहित  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  सुविदित  है  लेकिन  भारत  सरकार  डिएगो  गासिया  को  एक

 BIT  भारत  सरकार  ब्रोर  दूसरी  घोर  म्रमरीका  सरकार  ग्रौर/या  ब्रिटेन  सरकार  के  बीचਂ  कोई  द्विपक्षीय

 समस्या  नहीं  मानती  ।  इसलिए  भारत  सरकार  ने  इन  दोनों  में  से  किसी  भी  सरकार  सेਂ  इसके  प्रति

 विरोध  प्रकट  नहीं  किया  है  ।

 विदेशी  पत्तों  द्वारा  के  नर  पोतों  को  प्राथशिकता  देना

 1346.  श्री  रानेन  सेन  क्या  नौवहन  श्रीर.फरिवहन  weal  ag  बताने  को  कपा  करंगे  कि

 क्या  विदेशी  पत्तन  जहाजों  में  म।ल  चढ़ाने  श्रौर  उतारने  के  लिए  कंटेनर  पोतो  को

 सिकता  देते

 क्या  भारतीय  wea  में  कठ  नर  पद्धति  नहीं  श्रौर

 यदि  तो  भारतीय  जहाजो  की  इस  afe  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  वाही  की

 गई

 नौवहन  att  मंत्रलय  में  उप  मंत्री  (sit  दलबीर  सिंह  )  :  (#) )  विदित  gare  कि

 facet  विशेष्तया  विकसित  देशों  के  पत्तन  कन्टेनर  जहाजो  को  तरजीह  दे  रहे  हैं  ।

 शौर  (7).  भारतीय  कम्पनियों  ने  अभी  तक  पुर्णतया  कॉशीय  यत  जहाजों  को  नहीं

 खरीदा  है  परन्तु  उन्होंने  कुछ  ग्राधुनिक  जहाजों  को  खरीदा  है  जॉ  कि  कन्टेनर  प्रधान  होते  हैं  ate

 डकपरश्रौर  डेक  के  नीचे  सी  मत  सख्या  में  को  ले  सकते हैं  ।
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 सोवियत  नेताश्रों  हारा  भारत  सोवियत  मंत्री  को  घोषणा

 1347.  श्री  सी०  के  ०  चन्द्रप्पन  :  :  क्या  fade  मन्त्री यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  WIT -Wiaaag  सहयोंग  ौर  एशियाई  सुरक्षा  के  बारे  में  सी  ०

 aft  ote  ०्यू०  के  qet  कांग्रेस  के  उद्घाटन  दिवस  पर  इसके  महासचिव  द्वारा  की

 को  पता  ग्रौर

 पारस्परिक  सद्भाव  द ग्रौर  भारत-सोवियत  सन्धि  के  श्राधार  पर  भारत-सोवियतਂ  मेत्री

 कहां तक  Ges  हुई  है  ?

 faan  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बिपिनपाल  दास  )  :  (  जी  at

 भारत  श्रौर  सोवियत  सघ  के  मँत्री  श्रौर  परस्पर  सद्भाव  की  भावना

 जिनकी  विशेषता  इन  वर्षों  में  सभी  दिशाश्रों  में  निरन्तर  श्रौर  सन्तोषजनक  ढंग  से  बढ़ते  रहे  हैं  ।

 भारत  श्रौर  सोवियत  संघ  के  बीच  मैत्री  ate  सहयोग  की  सन्धि  हो  जाने  से  राजनी

 सास्कृतिक  तंथा  श्रव्य  क्षेत्रों  में  area-aaaT  सहयोंग  के  विकास  को  शौर

 प्रोत्साहन  मिला  है  तौर  दोनों  के  बीच  बहुत  से  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  हुए  हैं  जो  दस  बढ़ते  हुए  सहयोंग  के

 sata  हैं  भारत  सोवियत  सयुक्त  ग्रायोग  का  तीसरा  श्रधिवेशन  श्रप्रेल  के  शुरू  में  TeHt  में  होने  वाला

 1976-80  अवधि  के  लिए  एक  नय ेव्यापार  करार  पर  भी  शीघ्र  ही  हस्ताक्षर  होनें  की  ग्राशा  है

 जिसमें  दुतरफा व्यापार  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  की  व्यवस्था है
 ।

 बलाडिला  mtg  ब्ल्यूडस्ट

 1348.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन
 :  कया  इस्पात

 खान  मन्त्री  तलाडिला  लौह  ग्रयस्क  उद्योग

 वीत  न्श्न
 =  शाएा-एन

 सख्या  1039 के मह  में  डस्ट
 '

 के  जमा  होने  के  बारे  में  22  1976 के  अ्रता  रि

 बारे i  यह  बताने  की  क्र््पा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  के  जरिए  फ्राइंस/ब्ल्यू  डस्ट  का  लाभप्रद

 उपयोग  करने  के  बारे  में  कोई  निणय  ले
 लिया

 श्रौरਂ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  रूपरेखा क्या  है

 इस्पात  शौर  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्री
 सुखदेव

 प्रसाद  ):  ate  बेलाडिल

 की  खानों  से  निकलने  वाले  लोह  अयस्क  के  चूरे  तथा
 ब्लू  डस्ट[|पर  arated  पैलेट  बनाने  का  एक  कारखाना

 लगाने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  ।
 में  aerate |  एण्ड  इंजीनिरयारिं  कन्सलटेंट्स  feo  ने

 हलाल  में  इ  सप्रायों  जना  के  म  ख्य  चलों  का  श्रध्ययन  fat  था  aye  यह  सिफारिश  की  थी  कि  cae  पाइप

 लाइन  द्वारा  परिवहन  की  तकनी की  ales  शक्यता  के  बारे  में  ग्रौर  ्रध्ययन  किया  जाए  तथा  ग्रयस्क  के

 विस्तृत  परीक्षण के  लिए  का्यक्रम  तयार  किया  जाये  इस  समय  इस  प्रायोजना  को  कायरूप  देने  में  एक

 बड़ी  alors ई  यह  भी  है  कि  इस  are  के  लिए  श्रपेक्षित  मात्रा  में  वित्तीय  साधन  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 दिल्‍ली  में  घीमे  चलने  वाली  गाड़ियों  को  हटाना

 1349.  सरदार  महेन्द्र  गिल  :  क्या  नौवहन ate  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 कनाट  े
 सड़क  से  धीमे  चलने  वाली  गाड़ियों  को  हटाने  सम्बन्धी निर्णय  ले क्या  राजधानी  में

 लिया  गया  are
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 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कायवाही  की  जा  रही  है
 ?

 नौवहन  श्रौर  परिवहन  मंत्रालय
 में  उप  मंत्री  (ait  दलबीर  tag  )  (#)  जबकि

 दिल्‍ली में  धी  मे  चलने  वाली  गाड़ियों  कों  हटाने  के  लिये  श्रमी  कोई  afore  निर्णय  नहीं  किया  गया  है

 प्रयोगात्मक उपाय  के  रूप  शहर  के  कुछ  चुने  हुये  क्षेत्रों  में  ऐसी  गाड़ियां  के  चलाने  पर

 लगा  दिया  गया  है  ।

 जमन  जनवादी  गणतंत्र  (Tito  डी०  के  उप  प्रधान  मंत्री  को  भारत  यात्रा

 1350.  श्रीमती  FTF  :  बया  मन्त्री  यह  बताने की  कपा  करेंग कि

 क्या  जमन  जनवादी  गणतन्त्र
 ०  डी  ०

 झुन  o)  के  प्प-प्रधान  ने  हाल  ही  में

 भारत  की  यात्ना  की  शौर  उन्होंने  प्रधान  भन्त्री  तथा  विदेश  मन्त्री  के  साथ  विचार-विमभशं  किया  थ

 TAT

 (a)  यदि  तो  तश्सम्बन्धी तथ्य  कया  हैं
 ?

 )  जी  at मंत्रालय में  उप  मंत्री  fafaaqia are दास  )  :

 प्रधान  मन्त्री  के  साथ  जम न  जनवादी  गणतन्त्र के  मन्त्री  की  भंट
 wat  के

 are थी  ।  वे  विदेश  मन्त्री  से  भी  मिले  थे  जबकि  द्विपक्षीय  व्यापार  तथा  ग्राधिक  सम्बन्धों  को  श्रौर  अधिक

 विस्तत  त्था  व्यापक  बनाने  के  बारे  में  विचार-विनिमय  हुआ  था  ।  इस  farare-fafara  में

 झौष्घि-रि.माण  पेट्रोलियम  विवृत्त  जहाज  सृती  कपड़ा  कृषि  aris

 के  क्षेत्रों  में  जमन  जनवादी  गणतन्त्र के  साथ  सहयोग की  UEMAATAI TZ पर  भी  बातचीत  हुई ।

 उड़ीसा  में  टलोफोन  एक्सचेंजों  का  बन्द  होना

 दया  बन  is  है  औ सत्तर
 1351.  ait  पहा  पात्र  :  व्या  संचार  मरन sues  ३९  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%) s उ
 डीसा में

 1974  प्रौरः  1975
 के  दौरान  कितने  टेलीफोन  एक्सचेंज  बन्द  किए

 g ;  wt

 उसके  क्या  कारण हैं
 ?

 संचार  मंत्री  इंकर  दयाल  :  AT  1974  में  कोई  एक्सचेंज  बन्द  नहीं  किया

 गया  1975  के  दौरान  25  लाइनों  के  तीन  एक्सचेंजो  को  सम्बी  दूरी  के  aTa  जनिक  टेलीफोन घरों

 में  बदला  गंयां था
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 इन  एक्सचेंजों  से  टेलीफोन  कीਂ  मांग  इतनी  कम  हों  गई  थी  कि  इन

 का  न  तो  श्रौचित्य  ठहरता  था  शौर  नहीं  ये  श्राधिक  दष्टि  से  व्यवहायं  थे  ।  मौजूदा  उपभोक्ताओं  को

 जनिक
 टेली

 कोन  घरों  में  cad
 शेन

 कनेक्शन  दे  दिए  गए  हैं  ।

 सभा  पटल  पर  रखें  गये  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 व्यास  परियोजना  क  फलस्वरूप  जल  के  घटवार  सम्बन्धों  एक  विवरण  तथा  झघिसू  चना

 कृषि  झोर  सिचाई  मंत्रो  (xt  जगजीवन  राम )
 :  मैं  व्यास  परियोजना  के  फलस्वरूप  जल  के

 बटवारे  के  बारे  में  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी
 की

 एक  प्रति  सभा  पटल
 पर

 रखता  हुं  ।

 साथ  में  मैं  पंजाब  पुनग5न  1966  की  धारा  78  की  उपधारा  (1)  के  weiter

 जारी  की  गई  श्रधिसुचना संख्या  17(7)/73  डी०  डब्ल्यू  Fo  श्रार०  सी०  खण्ड  2  दिनांक

 24  1976  की
 एक प्रति  भी  सभा  पटल  पर  रखता हूं

 ।  प्रिन्यालय  में  रखे  गये  ।  बेख़िए

 एल०

 कोचीन दि  कोचीन के  वर्ष  1974-75 को  समीक्षा  तथा  प्रतिवेदन

 mite  वहन  विकास निधि  स्पिति  का  वर्ष  1973-74  का

 प्रमाणित  sta  wit  लेखा  परीक्षा

 नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्र/लय  में  उप  मंत्री  दलबीर
 :  मैं  श्री  एच०  एम०  faaet

 की  are  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  ota

 निम्नलिखित  vat  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक  प्रति  ——

 कोचीन  e fare rats  कोचीन  के  वर्ष  1974-75  के  कार्यक्रम

 की  सरकार  द्वारा
 समीक्षा

 ।

 कोचीन  farwate  कोचीन  का  वर्ष  1974-75  का  वाधषिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  की

 टिप्पणियां

 [water  में  रखा  गया  ।
 देखिए

 संख्या
 एल०  76]

 (2)  पोत  परिवहन  afirtre,  1958  की  धारा  16  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत

 नौवहन  विकास  निधि  समिति  के  वर्ष  1973-74  के  प्रतिवेदन  तथा  प्रभावित  लेखें

 की  एक  प्रति  ate  तत्सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ॥

 [zerrera  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 lag  तथा  प्रसाघन  aH  faa,  1976

 स्वास्थ्य  शौर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (att  To  के०  {Ho  इसहाक  )  मैं

 य्रोषध  तथा  प्रसाघन  सामग्री  1940  की  घारा  38  के  अन्तर्गत  ग्रौषघ  तथा  प्रसाधन  सामग्री
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 aay  1976  तथा भ्र प्रेजीਂ  संस्करण )  की  एक  जो  दिनांक  28

 1976  के  भारत  राजपत्र में  झधिसुचना  संख्या  सा ं०  श्रा०  903  में  प्रकाशित  हुए  सभा  पटल  पर

 | रखता हूं

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०टी  >10525/76]

 खान  तथा  खनिज  श्रधिनियम  के  झन्तर्गत  श्रचिसुचनाओओं  तथा
 fea  स्तान  को  पर  लिमिटेड

 कलकत्ता  की  1974-75  की  समीक्षा  तथा  बाधिक  प्रतिवेदन

 इस्पात  श्रीर  खान  मंत्रालय  में  Ada  (ait  सुखदेव  प्रसाद  )  :  :(1)  मैं  खान  तथा  खनिज

 तथा  1957  की  धारा  28  की  उपधारा  (1)  के  ्रन्तर्गत

 लिखित  तथा  श्रंग्रेजी  की  एक-एक  प्रतिसभा  पटल  पर  रखता  हूं

 ato  श्रा०  981  जो  दिनांक  6  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई थी  ।

 ato  ato  982  जो  दिनांक  6  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 {atiata  में  रखा  गया  afar  संख्या  76]

 (2)  कम्पनी  1956  की  घारा  की  उपधारा  (1)  के  gat

 निम्नलिखित  पन्नों  तथा  भ्रंप्रेजी  कीं  एक-एक  प्रति

 हिन्दुस्तान  कापर  कलकत्ता  के  at  1974-75  के  कार्यकरण

 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 हिन्दुस्तान  कोपर  का  at  1974-75  का  वाक

 लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षक  की

 टिप्पणियां

 [wearer  में  रखा  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--160527/76]

 BAM  भविष्य  निधि  स्कीम  1976,  कोयला  खान  WA  कल्याण  संगठन  का

 1974-75  का  वाधिक  विक्रय  dara  कम  धारी  की

 1976  तथा  समान  पारिश्रलिंक  1976

 श्रम  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  बाल  गोविन्द  वर्मा  )
 :  मैं  निम्नलिखित  पंत्र  सभा  पटल  पर  रखता

 झ

 (1)  कर्मच्यरी  भविष्य  निधि  तथा  कुटुम्ब  पेंशन  निधि  1952  की  घारा  7

 की  उपधारा  (2)  के  श्रन्तगंत  कमचारी  भविष्य  निधि  1976

 तथा  atts  की
 एक

 जो  दिनांक  13  1976  के

 भारत  के  राजपत्र  में  प्रधिसूचना  संख्या  aro  ato  fro  395  में  प्रक।/शित  हुई

 थी  ।

 [ratitt  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 ६-5 है



 माचे  25,  1976  समा  की  बैठकों  से  श्रन  पस्थिति  की  मति

 (2)  कोयला  खान  श्रम  कल्याण  संगठन  के  वर्ष  1974-75  के  क्रियाकलापों  पर  वाधिक

 प्रतिवेदन  car  अप्रजा  की  एक  प्रति  |

 (vera  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 (3)  ) )  बन्धित  श्रम  पद्धति  1976  धारा  26  की

 उपधारा  (3)  के  mata  र्बाः द् न्य घत  श्रम  पहति  नियम  1976

 एक  जो  दिनांक  28  1976  के

 म

 राजपत्र  में

 अ्रधिसुचना  संख्या  सा०सां०नि०  में  प्रकाशित हुए

 उपर्युक्त  (3)  में  उल्लिखित  अधिसूचना के  wash  संस्करण  के

 साथ  उसका  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  मंप्रज  |

 प्रव्यालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०

 (4)  विक्रय  संवंधन  कमेंचारी  की  1976  की  धारा

 12  की  उपधारा  (3)  के  अन्तत  विक्रय  संवधन  कमंचारी

 1976,  जो  दिनांक  8  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 सा०  ato  fro  में  प्रक.शित हुए  थे  ।

 उपर्यं  क्त  (4)  में  उल्लिखित  श्रघिसुचना  के  wast  संस्करण  के

 साथ  उसका  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  जाने  के  कारण  बताने

 वाला  एक  विवरण  तथा  wast  ।

 [vena  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल

 (5)  समान  पारिश्रमिक  1976  की  धारा  13 की  उपधारा  (3) के  अन्त  गत

 समान  पारिश्रमिक  1976  car  की  एक  जो

 दिनांक  11  1976  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  Gio  ato  fro

 119  में  प्रकाशित  gt  थे  ॥

 {aeataa  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  10532/76]

 सभा  को  बठकों  से  श्रनफस्थिति  को  श्रनसति

 LEAVE  OF  ABSENCE  FROM  SITTINGS  OF  THE  HOUSE

 अध्यक्ष  महोदय  :  जैसा  कि  सभा  की  बैठकों  से  म्रतपस्थिति  yaaa  सम्बन्धी  समिति  ने

 झपने  25a  प्र तिबेदन  में  सिफारिश  की  निम्नलिखित  सदस्यों  को  प्रत्येक  के  स।मने  feat  गयी  श्रवधि

 के  लिये  सभा  की  बेझकों  से  श्रनपस्थिति  की  श्रनमति  प्रदान  की  जाये  :--

 (1)  श्री  मोहन  धारिया  ह  5  जनवरी से  6  1976  तक  सत्र  झर

 8  माच  से  2  1976  तक

 कछवाय  * (2)  श्रीहुकम  5  जनवरी
 से

 6  1976  तक  सत्र  श्रौर

 से  2  1976  तक
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 (  3)  श्रीमती  शकुन्तला  नायर  5  जनवरी से  6  1976  तक  (TREAT  सत्र  )

 (4)  aft  भागीरथ  भंवर  6  1976  8  मार्चे से  15

 1976 तक  तथा  26 6 att से  14  1976

 तक

 (5)  श्री  जनेश्वर  मिश्र  21  जुलाई से  7  भ्रगस्त  1976  तक

 5
 से  6

 1976
 तक  (Texeat  सत्र

 तथा  SATS, से  15  1976 तक

 (6)  श्री  पुरुषोत्तम  काकोडकर  6  से  21  1976  तक  (TREAT

 (7)  श्री  ज्योतिमंय  बसु  6  फरवरी  1976  8  माच  से  15:

 1976 तक  तथा  26  श्रप्रैल से  14  1976

 तक  )

 (8)  श्री  मोरारजी  श्रार०
 देसाई  .  6  1976  (TEgaT  श्रौर 8  शो  से  15:

 तथा
 26  प्र ल से  14  1976

 तक

 (9)  श्री  राम
 धन  6  1976  (THEA  8  माचं से से  15:

 तक  तथा  26  से  14  1976  तक

 सब्र )

 (10)  श्री  नूरुल  हुडा
 5  से  7  1975  तक

 से  6  1976  तक  (waeat

 (11)  डा०  जीवराज  मेहता
 8  से  LS  श्रौर  2EMITA  15  1976  तक

 सोलहवां  सर  )

 6  1976  माच॑ से  15
 (12)  श्री  मुख्तियार सिह  मलिक

 तक  तथा  26  श्रप्रैल  से  14  1976  तक

 सत्र )

 (13)  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  6  1976  श्र  8  से  15

 अप्रैल  तक  तथा  26  भ्रप्रैल  से  14  1976  तक

 aa)

 (14)  श्री  फूल  चन्द  वर्मा
 6  1976  8  माचे से  15

 [.....  तक  तथा  26  श्रप्लैल  से  14  1976  तक

 सत्र  )
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 5  1898  1976-77  के  विपणन  मौसम  के  लिए  रबी  खाद्यान्नों

 के  whe  वितरण  सम्बन्धी  नीति  के  बारे

 का
 में  वक्तव्य

 थ्:पक्त  महोदय  :  क्या  सभा  की  यह  राय  है  कि  समिति  की  सिफारिशों  के  अझनुसार  श्रतूमति

 जाये

 नेक  माननीय  जी  हा

 श्रष्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  को  सुचित  कर  दिया  जायेगा  ।

 a

 लोक  लेखा  समिति  200  ्  प्रतिवेदन

 PUBLIC  ‘ACCOUNTS  COMMITTEE

 श्री  एच०  एन०  मैं  भारत  की  ग्रतुसन्धान  परियोजनाग्रों  में

 विदेशी  साझेदारी  waar  सहयोग-स्वास्थ्य  विभाग  के  सम्बन्ध  में  लोक  लेबा  समिति  के  167  वें  प्रतिवेदन

 में  दी  गई  सिफारिशों  पर  स  रकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  समिति  का  200  वां
 प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता हूं  ।

 1976-77  विपणन  मौसम  के  लिये  रबी  के  बसुली  श्र  वितरण

 सम्बन्धी नीति  के  बारे  में  वक्तव्य

 Re.  PRICE  PROCUREMENT  AND  DISTRIBUTION  POLICY  OF
 BI  CEREALS  FOR  1976-77  MARKETING  SEASON

 कृषि  शरर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  प्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  )
 :  रबी  विपणन

 मौसम  1976-77  के  लिए  ren  ग्रौर  श्रभिप्राप्ति  नीति  के  बारे  में  कृषि  मूल्य  श्रायोग  की  सिफारिशों  पर

 गेहूं  उत्पादन  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों/खाद्य  मन्वियों  के  साथ  faare-fanst  किया  गया  था  ।

 2.  सावधानीपूवंक  विचार  करने  के  बाद  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  कृषि  मूल्य  श्रायोग  की

 इस  सिफारिश  को  मान  लिया  जाए  कि  गेहूं  की  सभी  किस्मों  के  लिए  105/-  रु०  प्रति  के

 प्राप्ति  मूल्य  को  बनाए  रखा  जाय  ।  साव  जनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  केन्द्रीय  पूल  से  निर्मुक्त  किए  गए

 के  स्टाक  के  इस  समय  चल  रहे  निर्गम  मूल्य  को  भी  125/- रु०  प्रति  tracer  पर  बनाए  रखा  जाएगा  ।

 3.  सरकार  बफर  स्टाक  बनाने  के  प्रयोजन  हेतु  अधिकतम  श्रधिप्राप्ति  करने  की  अपनी  नीति

 को  जारी  रखेंगी  ।  गेहूं  की  श्राधिप्राप्ति  करने  के  fae  भारतीय  लक्ष्य  को  51.  98  लाख  मीटरी  टन

 पर  निर्धारित किया  गया  है  ।  केन्द्रीय पुल  को  गेहूं  की  सप्लाई  करने  के  लिए  प्रोत्साहन बोनस  योजना  को

 जारी  रखा  जाएगा  ताकि  afanaa  श्रधिप्राप्ति  की  जा  सके  ।  राज्य  सरकारें  बोनस  की  धनराशि  का

 किसानों  का  Ls SICH  ग्रौर  अन्य  शभ्रादान  प्रदान  करने  के  लिए  इस्तेमाल  करेंगी  ।

 4.  श्रधिकतम  अधिप्राप्ति  करने  के  हित  में गहूं  के  ग्रत्तराज्यीय  संचलन  पर  प्रतिबन्ध  जारी  रहेंगे  ।

 वर्ष  की  te  ate  गेहूं  के  उत्पादकों  के  संचलन  के  प्रयोजन  में  प्रत्येक  राज्य  को  श्रलग  जोन

 समझा  जाएगा  ।  विनियमित  मंडियों  प्रौर/श्रथव।  रबी  क  माध्मम  से  खरीदारी  करने  जेसे

 श्राप्ती  के  तरीके  के  बार  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  fara  frat  जाएगा  ।  राज्य  के  श्रन्दर  गेहूं  का

 राज्य  सरकारों  द्वारा  से  प्रशासनिक  सांविधिक  जोकि  वे  भ्रावश्यक  समझती  के

 से  विनियमित  किया  जाएंगा  |

 5.  सरकार का  ध्यान  जो  प्रौर  चने  के  गिरते हुए  मूल्यों  की  ओर  श्राकर्षित किया  गया  है

 यह  आशंका  है  कि  नयी  फसल  की  श्रामद  से  इसके  मूल्यों  में  भारी  गिरावट  grew  |  जब  कभी  झावश्यक

 ar  जो  alc  चने  की  खरीद  के  लिए  मूल्य  साहाथ्य  कार्यचालन  की  व्यवस्था  की  जाएगी

 55



 Gujarat  Budget,  Discussion  Chaitra  5,  1898  (Sakay
 an  mands  for  Grants

 6.  सरकार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  की  बहुत  इच्छुक  है  कि  किसानों  के  हितों  के  पूर्णतया

 सुरक्षा  की  जाए  प्रौर  किसी  भी  उत्पादक  को  उसके  उचित  श्रौसत  किस्म  के  खाद्यान्नों  का  सरकार

 द्वारा  निर्धारित  किए  गए  श्रधिप्राप्ति  मूल्यों  से किसी  भी  हालत  में  कम  मूल्य  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  are

 है  कि  राज्य  सरकारों  के  सहयोग  से  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करना  अ्रौर  विभिन्न  राज्यों  के  लिए  निर्धारित

 किए  गए  श्रधिप्राप्ति  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करना  सम्भव  हो  पाएगा  तथा  कुल  मिलाकर  खाद्य  अ्रथे-व्यवस्था

 में  सुधार  लाया  जा  सकगा  ।

 बजट  1976-77  सामान्य  चर्चा

 Gujarat  Budget  1976-77  General  Discussion

 गुजरात  की  वर्ष  1976-77  की  अनुदानों  की  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  की  गयीं

 ——

 मांग  की  संख्या  शीर्षक  राशि

 राजस्व  पूंजी

 रुपए  रुपए

 मन्त्िपरिषद्‌  *  10,79,000

 निर्वाचन  v  1,42,17,000

 सामान्य  प्रशासन  विभाग  74,47,000

 श्राथिक  सलाह  सांख्यिकी  58,  69,  000

 सामान्य  प्रशासन  विभाग  से  सम्बन्धित

 अन्य  व्यय  कै  30,  79,000  1
 0,90,000

 faa  विभाग  38,  22,000

 ——» 9.  कर  संग्रह  प्रभार  +  3,99,64,000

 10.  राजकोष  र  लेखा  प्रशासन  2,  10,000

 11  पेंशन  प्रौंर  ग्रन्य  सेवा  निवत्ति  लाभ  7.0

 12  वित्त  विभाग  से  सम्बन्धित
 ser  व्यर्य  51,  38,000  26,  93,000

 14  कानून  विभाग  22,8  1,000

 न्याय  प्रशासन  3.88,  30,000

 16  कानून  विभाग  से  सम्बन्धित wer  व्यय  24,  17,000  000

 17  खाद्य नागरिक  पूति  विभाग  की  8,  75,000

 18  नागरिक  पूर्ति  e  23,76,000  कीच
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 _  की  मांगें

 3

 19  खाद्य  2,  28,  4  6,  000  60,  15,  00,000

 20  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  विभाग  से

 सम्बन्धित प्रन्य  न्यय  कै  9.74.  000

 22  राज्य  विधान  मण्डल  कै

 at Al,

 000

 23  गुजरात  विधान  ase  सचिवालय  के

 सरकारी  सेवकों  को  उधार  श्रौर

 दलना  1,72,000

 24  वन  att  सहकारिता  विभाग  e  23,55,000  oo

 25  5,55,12,000 सहकारिता  4,  06,  94,000

 26  कृषि  .  क  15,02,51,000  4,89,  33,000

 27  झ  सिचाई  भूमि  —  at  क्षेत्र

 6,66,80,000  35,19,000

 28  e  5,64,18,000  15,75,000 पशुपालन  श्रौर
 डे  री  विकास

 29  मीन  उद्योग  o  क  1,  70,  76,000  6,  75,000

 30  वन  चची  e  क  कक  2,  79,  55,000  1,417,  14,000

 31  वन  स ग्र गौर  सहकारिता  विभाग

 से  सम्बन्धित  ग्न्य  व्यय  कै  61,81,000

 33.  शिक्षा  ्र  श्रम  विभाग  24,  82,000  —

 34  * राज्य  उत्पादशुल्क  34,  66,000

 35  शिक्षा  1,  13,  64,  53,  000  40,  00,000

 36  Pee श्रम
 ग्रौर  रोजगार  2,  40,000

 37  समाज  सुरक्षा  ्रौर  कल्याण  9,  90,  89,  000  18,  000

 38  शिक्षा  श्र  श्रम  विभाग  &  सम्बन्धित

 अन्य  व्यय  चके  64,  00,000  56,  67,000

 39  जनजाति  क्षेत्र  उप-श्रायोजना  12,  90,  73,000  5,20,57,000

 40  गृह  विभाग  कक  डि

 41.  कर  संग्रह  प्रभार  o  20,56,10,000

 42  पुलिस  34,  12,  58,  000

 43  जेलें  क  1;  15,  90,000

 44  प्रचार  पयंटन  1,  14,  09,000
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 45  गह  विभाग  से  सम्बन्धित ्रत्य  1,  05,000  2,  06,  10,000

 46  *  15,80,000 खान  ate  विद्युत  विभाग

 47.  कर  संग्रह  प्रभार  खान  Ale

 विद्युत्‌  विभाग  )  29,  04,000  aa

 लखन  सामग्री  4,  —

 49  उद्योग  2,51,45,000  2,36,92,000

 50  खानें  att  खनिज  76,61,000  55,00,000

 51  विद्युत  परियोजनाएं  75,00,000  32,62,00,009

 52  खान  ate  विभाग
 सम्बन्धित  wat  व्यय  o  30,36,000  34,88,000

 3  पंचायत  श्रौर  स्वास्थ्य  विभाग  30,  62,000

 सामुदायिक  विकास  के  10,  99,  12,  000  —

 "55,  चिकित्सा  24,37,41,000.  el

 56  परिवार  नियोजन  5,74,90,000  —

 57  लोक  स्वास्थ्य  14,  82,  99,  000  -4,  59,  17,  000

 5  ् Q
 शहरी  विकास  2,  61,  78,  000  50,000

 59  पंचायती  राज  ,  चक  ६  04,  08,000  1

 60  पंचायत  अर  स्वास्थ्य  विभाग

 सम्बन्धित  ग्रन्य  व्यय  चक  5,  16,  40,000  1,  06,  22,000

 6  9 ह  लोक  निर्माण  विभाग  च्  1

 63  गर-रिहाइशी  इमा  रतें  10,15,91,000  1,32,05,000

 6  4.  अआवास  e  2,20,29,000  1,50,87,000

 65.  35,65,52,000  48,85,  62,000 सिचाई  ait  भूमि  संरक्षण

 66  फ्तन  *  5,66,  79,000  4,51,76,000

 67  12,69,91,000  2,57,12,000 सड़कें  भ्रौर  पुल

 68
 ल  80,  00,000 गुजरात  राजधानी  निर्माण  स्कीम

 से  सम्बन्धित 69  are  निर्माण  विभाग

 अन्य  व्यय  27,13,000  79,55,000

 71  राजस्व  विभाग  60,  13,  000

 72.  3,22,27,000 कर  संग्रह  प्रभार  (  राजस्व
 A
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 5  1898  (3a  गुजरा  चर्चा  श्रौर  अनुदानों

 मांगें

 3

 a  rr eer

 73  जिला  प्रशासन  4,  80,  09,000  ह

 74  वी  विपत्तियों  के  कारण  सहायता  4,  55,  00,000  00,000

 75  डांग  जिला  03,  17.0  000

 76  मश्रावजा ष्  झ्रौर  समनुदिष्ट  राशियां  .  89  ,000  20,00,000

 राजस्व  विभाग  से  सम्बन्धित  aa  व्यय  75,50,  65,03,000
 oe

 जनता  फ्र  सरकार  ने  13  1976  को श्री  कृष्णन्नन्द  हालदर  (ar TaTF )

 वर्ष  1976-77  &  व्यय  अपना  बजट  प्रस्तुत  कर  दिया  था  लेकिन  उस
 सरकार

 गिर  जानें

 के  फलस्वरूप  बजट  पास  न  हो  सका

 बजर  से  प्रतात  होता  हैं  कि  बष॑  1976-77  के  दौरान  43.08  करोड़  रुपये  घाटा

 होगा  ।  इत  घाटे  के  कुछ  भाग  क़ो  पुरा  करने  के  लिये  सरकार  कुछ  साधन  जुटायेगी  ।  सरकार

 द्वारा  17,66  करोड़  रुपये  के  कर  लगाने  का  प्रस्ताव  फिर  25.42  करोड़  रुपये  का

 घाटा  रह  जायेगा |  तरकार  दारा  प्रस्तावित  करों  का  प्रभाव  सर्वसाधारण  पर  भी  पड़गा ।

 1974-75  फे  दौरान  गुजरात  राज्य  अकाल  से  पीड़ित  रहा  |  1975-76  के  दौरान  कुछ

 लिंचाई  सुविधाये  प्रदान  क़ो  गयो  ।  पेयजल  क़ो  भी  व्यवस्था  क़ो  गयी  ।  सभा  क़ो  बताया  जाना

 चाहिये  कि  किन  fra  योजनाओं  के  लिये  क्या  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  थे  और  ये  लक्ष्य

 कितनों  सोमा  तक  पुरे  किय  गये  ।

 हमें  खाद्यान्न  क़ी  वसुली  क्रो  wie  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ताकि  जब  फ्तल  अच्छो नं नं

 हो  तो  संरक्षित  खतद्यान्न  स  हम  देश  क़ो  क़ो  केर  सकें  ।  1975  के  दौरान

 चलायी  गयी  छोटी  योजनाओं  क़ो  कार्यान्वित  करने  ay  श्रोर  भी  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिये  |

 ase  में  भ्रनुसुचित  जाति  तथा  श्रादिवासियों  के  लिये  भी  उचित  व्यवस्था  क़ी  गयी  है

 गुजरात  के  कपड़ा  उद्योग  में  मंदी  त्  गयी  हैं  जितके  फलस्वरुप  हज़ारों  का्यकत्तश्रों  क़ो

 रत  हो  गयी  केन्द्रीय  सरकार  क़ो  इस  झोर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  अर  ऐसे

 उपाय  करने  चाहिये  जितसे  कि  कपड़ा  उद्योग  के  कमचा रियों  क़ो  छुट्टी  न  हो  ।

 गुजरात में  दलबदल  द्वारा  विपक्ष  क़ी  सरकार  का  पतन  ear  था  लेकिन  न  तो  विधान

 सभा  भंग
 क़ो  गयो  शर  न  ही  नपे  चुनावों के  लिये  mee  दिये  गये  विधान  सभा  को

 निलम्बित  किया  गया  तमिलनाड  में  भी  सत्तारुढ  ae  ने  SAR  के  विधाथक़ों  क़ो  का

 oe
 प्रयात

 किया  :
 था  अरर

 उब
 इसे  सफलता  नहीं  मिली  तो  वहां

 राष्ट्रपति
 राज  लाग  किया  गया  |

 ee

 भ्  गला  में  दिए  गय  भाषण  के  अ्रनुवाद  संक्षिप्त  हिंदी  रुपान्तर

 (Summarised  translated  version
 based  on  english  translation  cf  the  speech  deliver  ed in

 Bengali
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 Gujarat  Budget,  Discussion  Chaitra  ,  1898  (Saka)
 and  Demands  for  Grants

 कृष्ण

 वहां  क़ो  विधान  सभा  क़ो  गजरात  क़ो  तरहें  निलम्बित  नहीं  बल्कि  भंग  feat  गया है  सत्तर

 प्रदेश  में  भी  इसी  तरह  विचित्र  घटना  हुई  ।

 उपरोक्त  बात  से  स्पष्ट  हैं  कि  सरकार  एक  ही  प्रकार  के  प्रश्न  के  बारे  में  दोहरी

 नीतियां  अपनाता  हैं  are  देश  में  mara  स्थिति  लागू  हैं  और  नित्यप्रति  अनुशासम  का

 पदा  करने  के  बारे  में  सलाह  दी  जा  रहो  हैं  ।

 उन्होंने  लोगों  के  सभी  लोकतांब्रिक  अधिकार  छीन  लिये हैं  ौर  स्वयं  भी  लॉकतांब्रिक  ढ़ंग

 से  व्यवहार  नहीं  कर  रहे  हैं  दल-बदल  विरोधी  विधेयक  क़ो  विगत  तन  वष  से  रोके  रखने  के

 पीछ  सरकार  का  इरादा  हमेशा  से  हो  स्पष्ट  वहं  विधेयक  इस  लिये  om  नहीं

 करना  चाहती  क्योंकि  उसने  हमेशा  ही  दल  बदल  की  नीति  से  ही  लाभ  उठाया  है  ।  यह  विधेयक  तो

 तो  शायद  तब  पेश  किया  जायेगा  जब  सभी  राज्य  में  उनकी  रपष्ट  भ्र र  सुरक्षित  बहुमत  होगा  |

 परन्तु  मैं  उन्हें  चतावनोी  देता हूं  कि  ऐसी  स्थिति  हमेशा  ही  नहीं  रखेंगी  ।  लोग  पने

 ग्राफिलरों  के  लिये  संघ  करेंग  द्र।र  इस  सरकार  क़ो  निकाल  बाहर  कर  देंगे  जिसे  लोकतंत्र

 का  alg  ख़याल  नही  हैं  इस  में  कुछ  तो  लग  सकता  हैं  परस्तु  यह  असम्भव  नहीं

 wea  मैं  कहुंगा  कि  जनता  मोर्चा  सरक।'र  को  कांग्रेस  ने  श्रपदस्थ  किया  लोकतंत्र  विरोधी  तर्री  कों

 से  किया  तौर  मैं  इसका  विरोध  करता  हुं  ।

 श्री  नटवर  लाला  फ्टेल  (atgarat)  क्ष  महोद॑ंय  गजरात  बज  पर  बोलने  का  अवसर

 देन ेके  लिय  मैं  श्रापका  हु  ।

 गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  लाग  होने  से  ya  जनता  मौर्चा  द्वारा  गठित  लोकप्रिय  सरकार

 att  हमसब  मानते  हैं  कि  वहं  सरकार  बसी  थी  ।  कुमारी  मनीबेन  पटेल  यह  कहना  ग़लत

 हैं  उन्होंने  किसान  मजदूर  लोक  पक्ष  का  समथंन  नही  मांगा  था  ।  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  श्री  बाबू

 भाई  सारा  भाई  पटल  faa  लोप  के  अ्रध्यक्ष  श्री  चिमन  भाई  za  से  मिले  उनसे  समथन  मांगा

 था  श्रोर  इसोलिय  we  Ly TATT  मिला  था  ॥

 प्रारम्भ  ही  यह  स्पष्ट  हो  गया  था  यह  सरकार  कतिपय  .  भ्रादर्शी  के  लिये  नही

 बल्कि  शक्ति  का  area  उठाने  के  लिये  काम  कर  रही  थी  यही  कारण  है  कि  वह  अ्रल्पकालीन

 रही  ।

 श्री  हालदर  मेरे  मित्र  हैं  मैं  उमका  श्रादर  करता  हुं  दूर्भाग्य  से
 द

 नमन (are  दल  के  सदस्य  हैं  जिसका  काम  हमेशा  ही  जलते  पर  तेल  foray  का  होता है

 इससे  श्रधिक  तही  ।

 जनता  मोर्चा  इससे  अधिक  श्रच्छा  काम  कर  ही  नहीं  सकता  था  क्योंकि  स्वयं  मुख्य  मंत्री  झ्र

 अन्य  मंत्री गण  जन  संघ
 तरार  राष्ट्रीय  स्वयं

 सेवक  संघ  के
 प्रभ।व

 में  रहत ेथे
 ।  नाम  तो

 बह गांधी

 जी  का  लेत ेथे  परन्तु  नाति  जन  संघ  दार  रा ०  स्व०  सेवक  संघ  क़ी  चलाते  थे  ।  उनकी  कथनी

 करनी  में  बड़ा  ज्स्तर
 था  इस  सरकार  के  में  कोई  विकास

 कार्य  नहीं  डा  न
 ही

 उसने  इसको
 परवाह

 को  ।  सब  विकास  कार्य  रुक  गया  था  ।  वें  तो  बस  चूनावं  क़ो  श्रो'र

 ध्यान  रत  थे  श्रौर  इसके  लिये  शक्ति  सम्पन्नता  का  लाभ  उठाना  चाहते थे  ।
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 25  1976  गजरा  चर्चा  और  wATaTaT

 क  माग  en

 चनाव का  नतीजा  किसी  ्ख्य भ्  मंत्री या  मंत्रो  के  हाथ  नही  होता  ।  वह  तो  जनता  के  हाथ

 में  होता  जिसको  जनता  चाहेगी  वही  जीतेगा  ।  यह  बात  गुजरात  के  पंचायती  चुनावों  से

 सिद्ध  हो  गई  ।  उनमें  हमें  बहुमत  मिला  यद्यपि  हमारे  दल  के  पास  सत्ता  नही  थी  ।  त्र्त  श्रंब  यह

 ना  भी  ग़लत  सिद्ध  हो  गया  है  कि  गुजरात में  कांग्रेल  जनता से  दूर  हो  गई  है  हमें  40  प्रतिशत

 वो  मिले  ।  गुजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  होने  से  पुर्व  ऐसी  स्थिति  ही  नहीं  थी  जिससे  पता

 चलता  कि  सारे  देश  में  आपात  स्थिति  ony  हैं  ।  हां  अब  इसका  दिखाई  दे  है  ।

 पहले  गुजरात  में  20  सूत्री  प्राथिक  कार्यक्रम  को  लागू  करने  का  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  ।

 बल्कि  मुख्य  मंत्रो  जैसे  जिम्मेदार  लोग  भी  इस  कार्यक्रम  तथा  श्रापात  स्थिति  क़ो  श्रालोचना  करते  थे

 हमने  कई  बार  केन्द्र  का  ध्यान  इत  ध्रोर  दिलाया  था  परन्तु  न  जाने  क्यों  उतने  कोई  इनके  प्रति

 नरमों  का  तविं  जारी  रखा  ।  जनता  मोच  के  शासन  में  लोगों  ने  बड़े  देख  ७ठाये  हैं  ।  we  वहां
 शासन  लाग  हैं  तो  केन्द्र  सरकार  क्रो  जिम्मेदारी  आ  गई  हैं  वह  उसकी  प्रगति  क़ो  ओर  ध्यान  देगी  तथा

 20  सच्ची  ग्राधिक  क़ो  क्रियान्विति  कें  लिये  वहां  के  प्राधिकारियों  at  चित  निदेश  देगी  ।

 जह्ों  तक  गुजरात  के  बजट  का  सम्बन्ध  है  मेरा  wa  हैं  कि  उससे  गुजरात  की  प्रगति

 के  लिये  श्रौर  अधिक  वित्तोय  सहायता  दो  जाये  जैसे  तमिलनाड  को  दी  गई  है  ।

 कृषि  क़ो  दृष्टि  से  arse  गूजरात  क़ो  दशा  बहेद  ख़राब  है  ।  इत  वर्ष  तो  फ़र  अच्छी है

 कृषि  उत्पादों  के  मूल्य  नोच  जा  रहे  हैं  सरकार  को  श्रोर  से  क़ोई  क. प्रमथन  मूल्य  नहीं  दिया  गया

 है
 ।

 मूंगफली
 ale

 मूंगफली  के  तेल  के  मूल्य  बहुत  नोचे
 गिर

 गये  हैं  श्रौर  ag  किसानों  का  दुर्भाग्य  है
 ।

 सरकार  कुछ  मूंगफली  के  निर्यात  को  व्यवस्था  करे  ।  राज्य  व्यापार  निगम  ने  भी  मूंगफली  का  तेल

 50,000  धन  क़ो  बजाय  केवल  5000  धन  ही  खरीदा  हैं  मेरा  श्रनुरोध  है  fa  श्रतिरिक्त

 मूंगफली  के  तेल  कके  निर्यात  को  व्यवस्था  अवश्य  ही  at  जानी  चाहिये  अन्यथा
 किसानों  पर  इसका

 बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  AIT  ग्रगले  बब  से  वे  इसका  श्रधिक  उत्पादन  नहीं  करेंगे  |  उन्हें  उचित  मूल्य  तो  सिलना

 हो  चाहिये  उन्हें  घाधा  तो  नहीं  होना  चाहिये  ।  फिर  यह  समस्या  गुजरात  को  नहीं  afer  देश  भर

 को  HT  सरकार  गुजरात  सरकार  को  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  दे  ताकि  वह  मुजरात  में

 फला  तथा  अन्य  ७त्पाद  क़ो  खरीद  TH  या  भारतीय  खाद्य  निंगम  क़ो  खरीदने  के  faux  सके

 तेल  फे  स्वामित्व  का  मामला
 बहुत

 दिनों  &  अ्रनिर्णीत  पड़ा  gat  है  ।  हमें  प्रपनी

 मांग  के  अनुतार  रॉयल्टो  मिलनी  चाहिये  ।  विश्व  भर  में  तेल  के  मूल्य  बहुत  कंचे
 चढ  गये  न््त  हमारी

 मांगें  भी  न्यायोचित हैं  श्र  उन्हें  स्वीकार  किया  जाना  wife  ।

 गुजरात  गांधो  जी  का ज नम  स्थान  है  परन्तु  बच्चों  बड़ौदा  में  डायनामाइट  षडयंत्र  किया  गया

 यहँ  षडयंत्र  जनता  मोर्चा  तरकार  के
 शासन

 काल  में
 हुआ  कुमारी

 मणिबेन  पटेल  मे  बताया  कि  गुजरात

 पुलित ने
 अपराधियों  को

 पकड़ा
 ate  जांच  क़ो  ।  यहं  काम  बड़ी  देर  से  gar  श्र  बहुत  पहले

 किया  जाना  चाहिये  था  ।  गजरात  सरकार  ने  इस  श्रोर  ध्यान ही  नहीं  दिया  ।  वास्तव  में  जनता

 मोर्चा  के  शासन  काल  म  सभो  राष्ट्र  विरोधी  तत्वों  क़ो  संरक्षण  प्राप्त  |  राज्यपाल  का  यह  कतंव्य

 हैं  कि  वह  ऐसे  मामलों  पर  नजर रखे  ।

 गजरात  एक  कमी  वाला  राज्य  हैं  वित्त  मंत्री  से  मेरी  अनुरोध  है  कि  se  इस  राज्य
 को  पर्याप्त

 वितोय  सहायता  दे  ताकि  वहू  20  सूती  आधिक  कार्यक्रम  तथा  झन्य  कार्यक्रमों  क़ो
 क

 क्रियान्वित  कर  सके  ।
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 Kumari  Maniben  Patel  (Sabarkantha)  :Since  my  Name  has  been  quoted  by  the
 Hon:  Member.  let  me  make  it  clear  that  I  was  present  there  when  the  Government  was  for-
 med.  The  {Government  didnot  allow  usto  form  the  Government  and  for  three  days  we  never
 approached  the  KMLP.  truth  become  lie.

 श्री  सो०  के  चद्रप्पत  )  गजरात  राज्य  क़ो  कई  बड़ो  समस्यायें  हैं  जिन्हें  त्र्ब

 केन्द्र  सरकार  ने  हल  करना  हैं  क्योंकि  sai  राष्ट्रपति  शातन  लागू  है  ।  वहां  पानी  we  बिजली  क्रो  कमी

 जितके  कारण  वहं  सुखा  पड़ता  हैं  श्रौर  कृषि  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  वहं  राज्य  वाला  राज्य  हैं  ।

 मंत्रो  महोदय  बतायें  fa  वहू  इत  दिशा  में  क्या  कदमਂ  उठाने  का  इरादा  रखते  हैं  |
 इसके

 बजट  में  भी

 अधिक  धन  नहीं  रखा  गया  हैं  ।

 नमदा  परियों  जना  तथा  नवगांव  सम्बन्धों  विवाद  ar
 हल  हुए  बिना

 जरात
 क़ो

 जल  सम्बन्धों  समस्या  हल  हो  नहीं  सकतो  है  ।  शायद  सरकार  इस  विवाद  को

 हल  करने  के  लिये  गम्भोरता  से  कायंवाही  नहीं  कर  राही  हैं  यह  बड़ो  पेचीदा  समस्या  हैं  ।  बांध  क़ी

 ऊंचाई  पर  अन्य  राज्यों  क़ो  श्र।पत्ति  होगो  ।  भ्रब-गूजरात  में  राष्ट्रपति  शासन  हैं  गार  ७  सके  पड़ौसी

 राज्यों  में  कांग्रेस  का  शासन  हैं  इस  समय  इत  समस्या  क़ो  हल  करन  मे  ग्रासानी  रहेगी  ।  यदि  इस

 बांध  सम्बन्धों  समस्या  wie  ्रन्तर्राज्यीय  जल  विवाद  हल  हो  गये  तो  कंन्द्र.सरकार  के  लिये  भी  यह

 एक  महान  उपलब्धि  को  बात  होगो  ।  परन्तु  मुझे  लगता  हैं  कि  सरकार  इत  दिशा  में  कुछ  नहीं  कर

 रही  हैं  ।

 कौ  रॉयल्टो  के  प्रश्न  पर  फिर  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  wie  ga  राज्य  में

 उत्पन्न  कंच्चे  क़ो  afew  रॉयल्टो  जानो  चाहिये  ।  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  अरथ  हैं

 व्यवस्था  में  मदद  श्रौर  विदेशो  yer  क़ो  बच॑त  ।  रने क  वर्षों  पहले  18  रुपये  प्रति  टन  रॉयल्टी  निश्चित

 क़ो  गई  थो  परतु  ग्रब  तेल  तम्बन्धो  र्थ  व्यवस्था  बहुत  बदल  चुको  हैं  ।  इतलिये  मैं  इस  मांग  का  पूरजोर

 समयंन  करूंगा  कि  गजरात  क़ो  तेल  को  अ्रघिकਂ  रॉयल्टो  मिलनों  चाहिये  |

 इस  राज्य  में  तड़क  व्यवस्था  क़ो  दंशा  बहुंत  ख़राब हैं  |  गांव  मुख्य  सड़कों  से  बहुत  दुर  हैं  ।

 त््र्त  गांवों  झ्ौर  Heat  क़ो  परस्पर  जोड़ने  के  लिए  एक  अच्छों  सड़के  व्यवस्था  होनी  चाहिये  |  ऑ्रापने

 इसके  लिये  बजट  में  बहुत  कम  धनराशि  रखी  हैं  ।

 गुजरात  में  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  के  प्रति  भी  सरकार  चुप  है  ।  सरकार  दावा  तो
 बहुत

 बड़ा

 करती  हैं  कि  इस  ad  भरपुर  फ़ल
 gs  परन्तु  इससे  भी  तो  Eo |  व्यवस्था  सम्बन्धी  समस्यायें  पैदा  हो

 जाती  हैं  ।  जनता  मोर्चा  तरकार  इन  areaTat  क़ो
 हल

 करने  में  FIGs  रही  थी  हालांकि

 झपने  चुनाव  ्रभियान  में  इतका  वायदा  किया  था  ।  उसने  के  शायद  150  रुपये  प्रति  fact

 व'पुलो  मूल्य  करने  वायदा  किया  था  परन्तु  उसे  gu  नहीं  किया  ।  भारी  फसल  होने  पर  बेचार

 किसान  को  far  मूल्य  नहीं  मिल  पाता  ।  इसका  लाभ  केवल  ग्रमीर  लोग  उठा  जाते  हैं  जो  फतल  को

 ८  में  इतके  लिये  क्या  गारंटी जमा  कर  लेते  हैं  ।  ‘ada  किसान  तो  बेंचारा  हो  रह  जाता  बज

 दो  गई  इत  समस्या का  कया  हूंस  निकाला गया  ase  तो  इत  arma  ar.  ale  सुझाव

 नहीं  दिखाई  देता  हैं  ।

 मुझे  डर  है  कि  इत  बजट  स  राज्य  क़ो  अय  व्यवस्था  में  मद्  स्फीति  बढ़ेगी  ।  26  करोड़

 के  घाटे  क़ो  पुरति  क़ो  are  व्यवस्था  नहीं  क्रो  गई  इस  स्थिति  का  सामना  कसे  किया  जायेगा  ।  इसे

 ऐसे  ही  छोड़ने  से  मुद्रास्फीति  बढेगी  |
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 5  1898  (#7) )
 गजरात  चर्चा  श्र

 साग
 —

 गुजरात  में  शासन  पर  कल  सभा  में  चर्चा  के  समय  मैंने  कुछ  छिप्पणियां  क़ी  थीं  जिन

 पर  कई  माननीय  सदस्यों  विशेषकर  श्री
 स्टीफन  ने  amiga  at  थी  |  मैंने  कहा  था  कि  गुजरात  में  कांग्रेस

 दल  ने  शक्ति  प्राप्त  करने  के  लिए  कतिपय  निकृष्ट  तरोके  aaa  wit  कांग्रेस  के  इन्हीं
 सिद्धान्तहीनਂ

 शर  HATTA)  हथकण्डों  क़ो  वजह  से  ही  गजरात  में  ये  घटनाएं  घटीं  TY TENG T  मतानुसार

 मैंने  atte
 में

 प्रगतिवादी  wie  प्रतिक्रियावादी  तत्वों  क़ी  उपस्थिति  बताई  वहू  चाहेजो  निष्कर्ष
 निकालें

 गुजरा  राज्य  राजनीति  लिये  एक  मुसीबत  इस  दल  को

 ग्रामोण  ध्रनिकों  का  समर्थन  प्राप्त  इसका  श्रध्यक्ष  ay.  कांग्रेसी  मुख्यमंत्री  ही  oo

 कांग्रेस  ससे  Ld ATh  रहना  इस.प्रकार  को  अवसरवादिता  क़ी  नीति  न  तो  उनके

 लिये  हो  हितकर  होगी  ale  न  ही  देश  के  लिये  ।  इसमें  केवल  एक  दल  का  प्रश्न  बल्कि  पुरे  देश  का

 fea  शामिल  .  झ्रास्थिरता  के  कारण  अराज  वहां  का-बजट  इस  सभा  में

 पेश  इत  के  लिये  वहां  के  लोगों  क़ो  भारी  मूल्य  चुकाना  पड़  रही  हैं  ।

 गुजरात  में  20  सूती  wiles  कार्यक्रम  क़ो  क्रियान्विति  लिये  tay  नौकरशाही  पर  ही

 fate  न  करके  निम्नतर  स्तर  पर  क्रियान्वयन  समितियां  गठित  क्रो  जानी  चाहिये  ताकि  इसमें

 सभो  लोगों  का  अ्रंशदान  व  सहयोग  प्राप्त  हो  सके  ।  साथ  ही  इन  समितियों  क़  पर्याप्त  शक्तियां  भी

 दी  जायें  ताकि  वे  नौकरशाही  से  भी  इस  संदर्भ  में  काम  ले  सकें  ।  तमिलनाडु  में  तो  carga  ही  नहीं

 था  परन्तु  गुजरात  में  भी  इसको  व्यवस्था  नहीं  हुई  यह  एक  गम्भीर  बात  एक  विचारधारा  वाले

 दलों  क़ी  बात  श्री  स्टीफ़न  क़ो  अ्रच्छी  नहीं  लगी  थीं  as  कहना  सहो  हैं  कि  देश  में  क़ोई  वामपंथ  श्रौर

 दक्षिणपंथ  नहीं  हैं  देश  में  निश्चय  ही  कुछ  ऐसे  दल  हैं  जो  झातंकपुण  परिस्  थतियां  पैदा  करना

 चाहूंते  हैं  उन्हें  प्रतिक्रियावादी  कहा  जाता  हैं  ।  एं  से  दलों  का  राजनीतिक  मंच  पंर  विरोध  किया  जाना

 चाहिये  ऐसे  दलों  क़ो  देश  में  एकाधिकारियोँ  तथा  बड़े  बड़े  q-carfaat  से  झ्ाथिक  सहायता  प्राप्त  होती

 साम्प्राज्यवादी  लोग  नका  समर्थन  करत ेहैं  इस  तथ्य  के  बावजद  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि

 वामपंथ  अर  दक्षिण  पंथ  देश  में  नहीं  हैं  ।

 मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  20  सती  कार्यक्रम  क़ो  क्रियान्विति  के  लिए  इन  लोगों  क़ी  मध्य  जी

 जानी  चाहिए  जो  इसका  समथन  करते  हैं  न  कि  उनसे  जो  इसे  प्रसफंल  बनाना  हैं  ।  ग्र्त

 गति  अपनाने  से  लाभ  नहीं  होगा  ।

 संसद  में  प्रस्तुत  गुजरात  का  बजट  एक  वास्तविक  बजट श्री  डी०  पी०  जदेजा  (

 हैं प्रौर  गुजरात  के  लोगों  क़ो  उन  करों  में  कॉफी
 wet

 मिली
 है  जिनका

 प्रस्ताव  राज्य  सरकार ने

 पहुंले  किया  था  ।  परंन्तु  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि
 गुजरात

 में  सभी  प्रकार  के  उत्पादों  तथा

 समुद्री  उत्पादों  पर  बिक्री-कर  कैसे  लगा  दिया  गया  ।  मूझे  इस  फे  लिये  are  श्रौचित्य  नज़र  नहीं  आ्राताਂ  ।

 गूजरात का  तटोय  क्षेत्र  देंश में  सब  से
 बड़ी  है  ग्र  यहाँ  के

 समुद्रीय  संसाधनों
 का  भी  श्रभी  तक  पूरा

 उपयोग  नहीं  किया  गयां  है  ।  केरल  जैसे  wer  राज्यों  में  तो  मछली  उद्योग  का  काफ़ी  विकास  हो  चुका

 हैश्रौर a  तो  वहां  तट  पर  मछली  पकड़ने  के  इल।वा  तट  पर  मछली  पकड़ने का  काम  भी  होने  लगा  ry

 जिन  राज्यों  में  50  प्रतिशत  समुद्रीय  उत्पादों  निर्यात  किया  जाता  है  वहां  भी  मत्स्य

 उत्पादों  समुद्रोय  पर  ब्रिक्रो  लागू  नहीं  हैं  ।  वहां  केवल  fareqy  पर  RY-HT हैं  fever

 एक  ऐसो  ate  ट्  जिसको  हम  खा
 नहीं  सकते  और  निर्यात  किया  हैं  क्योंकि  इससे
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 an  emands  for  Grants.

 ES

 डी०  Glo

 काफ़ो  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होती  यदि  arg  उत  पर  बिक्री-कर  लगाते  तो  शायद  मैं  प्रापत्ति  न  करता

 हालांकि  इससे  इत  उद्योग  में  संवधंन  में  काफ़ी  बाघा  पड़ती  ।

 अतः  ये  कर  मछय्रों  तथा  मत्स्य  उद्योग  पर  न  लगाकर  फेवल  व्यापारियों  पर  लगायेਂ  जਂ

 परन्तु  होता  हमेशा  यहो  है  कि  जब  भो  ऐ वा कोई  कर  लगता  हैं  तो  उसका  प्रभाव  गुजरात  के

 गरीब  मठग्रों  पर  ही  पड़ता  उदाहरणायं  वहां  इन  पर  निर्यात  शल्क  लगाते  समय  यह  कहां  गया  था

 कि  इचका  प्रभाव  केवल  निर्यातकों  पर  पड़ेगा  गडरियों  पर  नहीं  ।  परन्त  एक  वर्ष  बाद  पता  लंगा  कि

 ने  अपने  लाभ  क़ो  नहीं  घटाया  श श्रौर  इत  शल्क  का  भार  गडरियों  पर  हो  पड़ा  ।  यही

 बात  मत्स्य  उद्योग  पर  लागू  होती  Zt  उपभोक्ता  अ्रधिक  मूल्य  नहीं  देगा  श्रौर  व्यापारी  श्रपने  लाभ  में

 कमी  नहीं  करेंगा  ale  अन्तत  इस  विक्रो  कर  का  भार  बेचारे  BOM  पर  ही  ।  मेर

 mara  हैं  कि इत  विकासशील  उद्योग  क़ो  करों  के  भार  से  मकत  रखा  जाये  तथा  उसे  श्रौर  भी  प्रोत्साहन

 दिये  जायें  ।  गुजरात  में  केवल  समुद्र  से  हो  मछली  नहीं  पकड़ी  जाती  बल्कि  साबरकन्डा

 ्रादि  पिछड़े  जिलों  में  समुद्र  से  स्थानों  पर  मछली  पकड़ने  का  काम  होता  इन  क्षेत्रों  से

 मछलियां  मध्य  प्रदेश  तथा  ग्राताम  में  भी  भेजी  जाती हैं  श्रौर  हम  राज्यों  से

 कड़ो  प्रतियोगिता  करनी  पड़ती  हैं  जितके  फलस्वरूप  लाभ  का  अन्त र  बहुत  कम  रह  जाता  व्यापारी

 लोग  ग्रपने  लाभ  क़ो  राशि  में  कमी  नहीं  करते  शरर  यह  भार  केवल  पर  ara  हैं  जिनमें  अधिकांश

 लोग  ata  ग्रादिवासी  हैं  ।  फिर  भी  न  जानें  क्यों  बह  कर  लगाया  गय  हैं  AT:  मत्स्य  उत्पादों

 शरीर  तनुद्रीय उ  त्पादों  पर  से  इत  राज्य  में  यह  कर  हंदाया  जाना  चाहिये  यहां  पर  उद्योग  तो

 अभी  ग्रविकसित  हो

 कच्छ  क़ो  खाड़ी  में  ग्रद्ितीय  स्वरूप  के  प्रवाल  art  हैं  जिन्हें  तमुद्र  से  रेत  निकालने  के  लिए

 लाइपत  प्राप्त  करने  वाले  ग्रपने  उद्योगों  क़ी  स्थापना  के  लिये  नष्ट  करते  जा  रह ेहैं  वे  लोग  वहां  रेत

 क़ो  बजाय  चना  त्रौर  मूंगा  चट्टानें  निकाल  रह ेहैं  तथा  इस  प्रकार  इन  द्वोपों  क़ो  नष्ट  करते  जा  रहे  हैं  |

 वे  लोग  कहीं  ale  से  भी  तो  रेत  निकाल  सकते  हैं  परन्तु  यहां  उनको  क़ोई  रोकने-टोकने  वाला  नहीं  हैं

 और  वे  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  क़ो  नष्ट  कर  रहे हैं  ।  क्या  उनके  पात  इसके  लिये  ग्रनमति  कच्छ  क़ो  खाड़ी  में

 एक  ढोप  हैं  जितका  नाम  पारोच्न  है  वहां  समुद्री  जीवों  को  कतिपय  नस्लें  पाई  जाती  विदेशी

 कर्ता  इन  मछलियों  ae  क्रोटों  के  बारे  में  ग्रनसंघांन  करने  यहां  ग्राते  हैं  ।  न्र्त  सरकार  इस  राष्ट्रीय

 सम्पदा  क़ो  नष्ट  होने  से  बचाए  श्र  इस  सम्बन्ध  में  समुचित  जांच  कर  |

 गज़रात  में  मत्स्य  उद्योग  की  भांति  ही  पयंटन  उधोग की  भो  agar  उपेक्षा की  गई  हैं  ।

 हमारे  यहां  गत  एक  वर्ष  से  कोई  पयंटन-निदेशक  ही  नही ंहै  ।  बजट  में  पयंटन  श्रौर  प्रभार  एक

 सूचना  विषयों को
 मिलाकर  गया  gate  उसके  बहुत  ही  कम  राशि  रखी  गई  है

 ।

 गजरात  पर्यटन  की  दृष्टि  a  एक  श्रत्यन्त  प्राकषक  केन्द्र  बन  सकता है  ।  यदि  सरकार  समद्रीय  सं  साधंनों

 वन्य  जीव  केन्द्रों  तथा  faeries  स्थलों  का  विकास  करे  तो  गजरात  में  श्रन्य  स्थानों की

 कहीं  अधिक  पययटक  श्रायेंगे  ।

 सौराष्ट्र  जामनमर  में  सेनिक
 हवाई  WET  शर  श्रलेनिक  हवाई  भट्टा  दोनों  ही  एक  ही

 स्थान  पर  fate  सामरिकों
 कें  लियें  वहां तक  पहुंचते  हेतु  कोई  सड़क  नहीं  है  इस  सम्बंध  में

 राज्य  सरकार  मंव्रालय  तथा  पर्यटन  प्रौर  तांगर  विमानन  मंत्रालय  बीच  एक  समझौता  हु्आ
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 ny

 था  इसके  लिये  60,000  रुपये  की  छोटी  सी  राशि  रखी  गई थी  जिसकी  इस  बजट  में  भी

 व्यवस्था  नहीं है  शायद  वे  किसी  oer  स्रोत  से  यह  धनराशि  gets  भोर  इस  सड़क  का

 निर्माण  करेंगे ।

 इस  जिले में  बहुत  कड़ा  सूखा  पड़ता  है  ate  निरन्तर  पड़ता  सरकार  को  हर  वर्ष

 लाखों  रुपय  राहत  कार्यों पर  करने  पड़ते  है  ।  मैं  गत  ग्यारह  वर्षों  से  यह  मांग  करता  श्रा  रहा

 हूं  कि  इसके  लिये  कोई  स्थायी  उपाय  किये  जाएं  ।  वहां  कुछ  छोटी-छोटी  सिंचाई  चलाई

 जायें  ।

 इससे  न  केवल  श्राप  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  को  ही  राहत  श्रपितु  इससे  राष्ट्रीय  ara  में  भी  वृद्धि

 होगी  ate  कृषि  उद्योग  भी  उन्नति  करेगा  tara  में  1600  किलोमीटर  लम्बी  तटवर्ती

 सीमा हूं  लेकिन  केन्द्र  द्वारा  अ्रनमोदित वहां केवल भ्छ् वहां  केवल  मछली  पकड़ने की  दो  बन्दरगाहें हैं  ।
 तटवर्ती

 सीमा  की  लम्बाई  श्रौर  को  ध्यान  में  रखे  बिना  इस  प्रकार  की  बन्दरगाहों  को  श्रनुमीदित

 किया  जाता  है  ।  हमारे  पास  1600  किलोमीटर तटीय  क्षेत्र  है  सरकार  जामनगर  या

 कच्छ  में एक  दुसरा  पत्तन  बनाने पर  विचार  क्यों  नहीं  करती  ।  इस  समय  कच्छ  में  उस  प्रकार

 की  सुविधा न  होने  से  मछेरों  को  बे  रावल  या  पोरबन्दर  श्रौर  वहां  से  कच्छ  जाना  पड़ता है  |

 परिणाम  यह  होता  है  कि  भारतीय  मछेरे  वहां  पर  मछली  नहीं  पकड़ें  सकते  जबकि

 पाकिस्तानी  नौकाएं  हमारी  समुद्री  सीमा  में  ग्राकर  मछली  पकड़ती  हैं  ।  मेरे  विचार  में  हमारे

 पास  उन्हें  पकड़ने  या  इस  TAA  सीमा  पर  favan  रखने  के  लिए  साधन  नही ंहै  ।  इस  मामले

 पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  कर  के  प्रश्न  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 यह  कर  छोटे  व्यक्ति  को  प्रभावित  करता  है  ।  छोटे  मछरे इस  कर  को  बरदाश्त नहीं  कर  पायेंगे

 क्योंकि  वे  इससे  श्रधिक  प्रभावित  हैं  न  कि  व्यापारी  लोग  ।

 श्री  एच०  एम०  कि... पटल  (FF me  यह  बजट  ग्रत्य नत  सन्तोष  जनक  है  ।  इंसें  जनता  मोच  की

 सरकार  ने  बनाया  था  |  बजट  को  बिना  रूप  भेद  के  पेंश  करने  के  लिए  मैं  राज्यपाल  तथा  भारत

 सरकार  को  HATS  देता  हुं  ।

 20  सूत्री  श्राथिक  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  के  मामले  में  जनता  मोर्चे  की  सरकार  उतनी

 लापरवाह नहीं  रहीं  जितनी  कही गई  है  ।  यह  इस  ata  से  स्पष्ट  नहीं  रही  जितनी  ही  गई  है  ।

 यंह  इस  बात  से  स्पष्ट  हो  जाता  हैं  कि  20  सूत्री  आधिक  कार्यक्रम  के  grata  योजनाग्रों

 के  लिए  उन्होंने  129.43  करोड़  रुपये  व्यवस्था  की  शी  और  सरकार  ने  भी  यही  राशि

 रखी हैं  ।

 इसी  प्रकार  ag  1976-77  के  दौरान  बिजली  उत्पार्दन  के  लिए  गया

 भी  सन्तोषजनक  रहा  ।  सरकार  इस  ata  को  सुनिश्चित  के  रे  कि  उनको  भेजी  गई  परियोज॑नाभ़ीं

 पर  समय  पर  mana दी  जाये  तथा  राशि  श्रावंटित की  जाये  ।  यदि  उन्हें  समय  पर  warata

 नदी  we तो  राज्य  में  बिजली की  सप्लाई  के  मामले  में  ara  बालें  वर्षों  में  कठिनाई  उत्पन्न  हो

 जायेगी  ।

 यद्यपि  ऐसी  योजनाएं  बनाई  wh  थी  जिनसे  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सकता  था  किं  पांचवी

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिजली  की  श्रावश्यकता  पर्याप्त रूप  में  पूरी  हो  wraat t  ।  जहां
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 तक  छठी  योजना  at  मांग  सम्बन्ध  वस्तुतः  एसी  कोई  योजना  नहीं  थी
 जिसपर  विचार  किया  गया  हो  waar  स्वीकृति  दी  गई  हो  ।  सरकार  के  लिए  यह  Teor WaT

 होगी  यदि  वह  छठी  योजना  के  दौरान  बिजली  उत्पादन  के.लिए  योजनाओं  की  स्वीकृति  को

 सम्भव बेभाने  के  लिये  कार्यवाही करें

 राज्य  मैं  श्राण्विक  बिजली  घर  स्थापित  करने  पर  शीध्र  किया  चाहिये

 af  इसके  पूरा  होने  में  10  वष  लगेंगे  फिर  भी  जितनी  जल्दी  निर्णय  लिया  जायगा  उतना  श्रच्छा

 होगा  ।
 जहां  तक  सिचाई  का  सम्बन्ध  गुजरात  के  लिए  vier  का  बहुत  महत्व

 इस  राज्य  में  काफी  हद  तक  सूखा  पड़ता  जब  तक  नर्मदा  परियोजना के  बारे  में

 शीघ्र  निर्णय  लिया  जाता  aa  तक  राज्य  के  श्रधिकांश  भाग  में  प्रगति  करना  सम्भव  नहीं

 होगा |

 /
 मैं  महसूस  करता  हूं  कि  इस  परियोजना  के  बारे  में  तब  तक  कुछ  नहीं  किया  जा  सकता

 जब  तक  न्यायाधिकरण  श्रपना  नहीं  देता  ।  परन्तु  निर्णय  श्राने पर  सरकार  को  उसे  शी

 लाग  करना  होगा  ।  बजाज  सागर  परियोजना  के  बारे  में  प्रधिक  राशि  श्रावंटित की  जानी  चाहिये

 कडाना  परियोजना  को  निर्धारित  श्रवधि  से  पूर्व  पूरा  किया  जाना  चाहिये  ।  जहां  तक  राजस्थान

 राज्य  में  भूमि  के  श्रधिग्रहण  का  सम्बन्ध  केन्द्रीय  सरकार  को  भूमि  के  झ्रधिग्रहण  के  मामले  में

 सरकार  को  सहायता  देनी  चाहिये  श्रौर  यह  काय  इस  प्रकार  किया  जाना  चाहिये  जिससे

 दोनों  राज्य  को  सन्तोष  हो  ।

 जहां  तक  कच्चे  तेल  पर  रायल्टी  का  सम्बन्ध  राज्य  को  ्रधिक  रायल्टी  देने  का  मामला

 काफी  मजबूत  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  इस  मामले  में  विलम्ब कर  रही है  ।  सरकार  शीघ्र  ही  निर्णय

 करे  श्रौर  यह  सुनिश्चित क  रे  कि  रायल्टी में  पर्याप्त  वृद्धि  की  जाये  ।  जहां  तक  मूंगफली  उत्पादकों

 के  मामले  के  बारे  में  जनता  मोच  की  सरकार  द्वारा  शूरू  की  गई  समर्थन  म्‌ल्य  नीति  का  सम्बन्ध

 ara है  कि  केन्द्रीय  सरकार  भी  उसी  उत्साह  से  नीति  का  श्रनुकरण  क
 रेगी  ।

 गांवो  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  wage  राज्य  सरकार  ने

 ब्रहुत  श्र  बनाई  थी  ।  भारत
 सरकार

 को  उत त्साहपूर्वक  इस  योजना  का  भ्रनू  करण  करना

 चाहिये  झर  यदि  सम्भव  हो  तो  इस  कार्यक्रम  के  लिये  श्रधिक  राशि  का  श्रावंटन  क्या  जाना

 चाहिये  afar  से  श्रधिक  गांव  पानी  की  कमी  की  समस्या  से  छुटकारा  पा  सकें  ।

 जहां तक  शिक्षा  का  सम्बन्ध  गुजरात को  10--  2--3  योजना  के  लिए  धनराशि  की

 समस्या  arr = OF
 करना

 om  रहा  हैं

 ।

 सरकार
 को

 विशेष  श्रावंटन  करना  चाहिये  ताकि  यह
 न  योजना

 की  सफलता न  केवल  राज्य
 a

 लिए  बल्कि  समूचे  देश  के
 लिये

 रखती  है

 थ्रो  ही०  डो०  देसाई  ay  1975-76  के  लिए  यौजना  व्यय  218.66  करोड़

 पये  था  ।  TH  1976-77  के  लिये  योजना  व्यय  196.  25  करोड़  रुपये  है  ।  द्स
 दा  रे  geet में

 जहां  AST  में
 व्यय  31.  5.  प्रतिशत  की  हुई  है  वहां  हमारे  राज्य  में  कमी

 को  &:}  दुर्भागय  बात  है  ।
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 की  मांगें
 कटाह =

 राष्ट्रीय  कृषि  श्रायोग  के  हाल  के
 प्रतिवेदन

 से  पता  चलता  है  कि  श्रड़चनों  तथा  रुकावटों

 के  बावजूद  गुजरात  भ्रधिकांश  कृषि  की  विकास  दर  के  मामले  में  सबसे  श्रागे  रहा  है  ।

 wa  इसकी  जिम्मेदारी हम  पर  है  श्रौर  यदि  हम  इस  राज्य  का  ध्यान  नहीं  रखते हैं  तो  यह  weary

 होगा  |

 देश  का  ऐसा  एक  भी  राज्य  नही ंहै  जहां  सरकारी  पंजी  विनियोजन  से  wes

 परिणाम  निकले  हों  जितने  की  गजरात  में  निकल ेहै  ।  उपलब्ध  पंजी  निवेश  का  श्रधिक  से

 भ्राधिक  उपयोग  किया  गया  है  ।  योजना  में  दी  गई  196  करोड़  रुपये की  राशि  बिलकूल  भ्रपर्याप्त

 है  ।  इसे  बढ़ाया  जाना  चाहिये  |

 गूजरात में  कई  बार  सुखा  पड़ा  है  तथा
 राई  हैं  राज्य  में  सिचाई की  काफी  श्रच्छी

 सम्भावनाए ंहैं  जितनी  भी  सिचाई  की  गई  उसके  काफी  श्रच्छे  परिणाम  निकले हैं  ।  हमें

 यह  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  सिचाई  परियोजनाओं  को  परा  किया  जाये  तथा  राज्य  को  शीघ्र

 ही  राशि  प्रदान  की  जाये  तथा  इन  योजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  बजट  में  जितनी

 राशि  रखी  गई  उसमें  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  ।

 हमारे  राज्य  में  मूंगफली  तथा  श्रन्य  खाद्यान्नों  के  मूल्यों  में  काफी  कमी  हुई  कृषि  मंत्री

 खुले  बाजार  में  खरीद  शुरु  करें  ।  यदि  मंत्री  महोदय  ने  भ्रब  एसा  नहीं  किया  तो  किसानों  को

 वर्तमान  दरों  पर  माल  त्रे  चना  जो  उनकी  उत्पादन  लागत से  भी  कम  है  भ्रौर  श्रगले  वर्ष

 उनके  पास  खाद्यान्न  या  wea  फसल  बोने  के  लिए  tar  नहीं  रहेगा  झर  इसके  परिणाम  स्वरुप

 sort  ध्राथिक  विकास  में  भ्रव्यवस्था  जायेगी  ।  मैं  बजट  का  समथन  करता  ।  जो  कछ  मैंने

 कहा  है  वे  केवल  सुझाव  हैं  ।  श्रालोचना  नहीं  वित्त  मंत्री  पर  निभंर  करता  है  कि

 गंजरात  को  उसका  देय  मिले  क्योंकि  यह  राज्य  अरब  केन्द्र  के  चाज  में  हूं  ।

 श्री  भालजी  भाई  फ्रसार  (ztgz)  वित्त  मंत्री  ने  श्रपने  बजट  भाषण  में  कहा  कि

 त्रष  क  समाप्त  हान  तक  राज्य म  घाट  का  बजट  पेश  होने  कामख्य  कारण  वष  1974-75  तथा

 1975-76  के  दौरान  सूख  के  लिए  राहत  पर  व्यय  करना  ह  ।  इसका  भ्रर्थ  यह  gat  कि  राज्य

 घाटे  में चल  रहा  था  ।  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  श्रनरोध  किया  था  कि  वह  राज्य  को

 अर  सहायता  दें  ।  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  ह  श्रौर  इसलिए  केन्द्रीय  सरकार  पर  इसकी  सीधे

 जिम्मेदारी हू  ।  मंत्नी  इस  घाटे  को  पूरा  करने  के  लिए  का  यँ  वाही  करें  ।

 fra  मंत्री  ने  अपने  बजट  में  यह  भी  कहा हूं  कि  खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  के

 कारण  तथा  मुद्रास्फीति  को  रोकने  के  लिए  किए  गए  उयों  कारण  कषि  के  wat

 में  काफी  कमी  a  है
 है  जिससे  निर्धन  तथा  मध्य  श्राय  वर्ग  के  को  wea

 मिली  है
 4  इस  मामलें

 में  यह  सुझाव  दिया  जा  सकता  है  कि  किसानों  को  सहायता  देने  के  लिए  समर्थन  मूल्य  निश्चित

 किया  जाना  चाहिए  ।

 इस  पर  Haar  की  जा  है  कि  में  राष्ट्रपति  शासन

 गुजरात  सरकार  ने  प्रशासनिक व्ययों  में  किफ़ायत
 करने

 लिए  सरकार को  -.  देय

 राशि  की  वसूल करने  के  प्रशासनिक oa  को  सक्रिय  sat. के  उपाय  किए
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 हालांकि  इन  उपायों  के  परिणामस्वरूप  राज्य  की  वित्तीय  स्थिति  में  सन्तोषजनक  सुधार  हुमा  है

 लेकिन  गत  बोझ  के  कारण  वित्तीय  संकट  जारी  है  ।

 राज्य  में
 पंचायती  चुनाव  शातिपूर्ण तथा  सही  ढंग  से  हुए  हैं  तथा  कानून  श्रौर  व्यवस्था

 की  स्थिति  सन्तोषजनक  है  ।
 गुजरात  सरकार  ने  20  सुतरी  प्राथिक  कार्य  क्रम  के  क्रियान्वियन  के  लिए

 शीघ्र  तथा  प्रभावशाली  कदम  उठाए हैं  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  विधान  सभा को  भंग  करना  तथा

 फिर  से  चनाव  कराना  बेहतर  होगा  ताकि  सरकार  बनाई  जा  सके  ।  गजरात  सरकार ने  खाद्यान्नों

 तथा  श्रन्य  वस्तुग्रों  के  मूल्यों  में  कमी  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  ह  ।  चाल  वर्ष  में  श्राघश्यक

 वस्तुश्नों  के  उत्पादन  पर  जोर  दिया  गया  है  ।

 भूमि  सुधारों के  मामले  च 1जरात  सरकार  ने  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।  तीस  भूमि  सुधार

 कानूनों  को  क्रियान्वित  किया  गया  है  ।  ग्रन्तवंर्ती  काश्तकारी  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है  तथ

 जमींदारी  प्रथा  बीते  कल  की  बात  हो  गई  है  ।

 तत्कालीन  सरकार  ने  ऋणग्रस्त  ग्रामीणों  को  राहत  पहुं  चाने  के  लिए  उचित  कार्यवाही  की  है  ।

 खेतिहर  मजदूरों  की  न्यू  नतम  मजूरी  5.  50  रुपये  प्रति  दिन  नियत  की  गई  है  ।

 बड़ी  प्रसन्नता  की  बात हूं
 ड

 कि  सरकार  ने  राज्यों  में  नौकरी  के  मामले  में  तथा  पदोन्नति

 के  मामले  में  ग्रनर्साचत  जाति  तथा  श्रतुसूचित  जनजाति  के  पदों  के  श्रारक्षण  का  निर्णय  किया  हैँ

 अ्रनुसूचित  जातियों  की  प्रभावशाली  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिए  वर्ष  1975  में  हरिजन  विकास  निगम

 बनाया  गया  AT

 राज्य  में  श्रादिवासिपों  की  संध्या  लगभग  37  लाख  है  ।  पता  चला  ह  कि  योजना

 के  दो  दशकों  से  श्रादिवासियों  at  बहुत  कम  लाभ  gar  है  ।  wa  श्रादिवासी  जनसंख्या  विकास  योजन

 के  32  तालक  तथा  15  सहवर्ती  क्षेत्र  शामिल  है  ।  सौराष्ट्र  के  भोलों  को  वे  सभी

 घिकार  दिए  जाने  चाहिए  जो  अ्रनुसूचित  जाति  को  प्राप्त  हैं  ।

 राज्य  सभा  में  श्रनुसुचित  जातियों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिए  ।  कम  से  कम

 दो  शभ्रादिवासी  सदस्य  होने  चाहिएं  ।

 योजना  परिव्यय  में  रखी  गई  15  करोड़  रुपये  की  राशि  को  विधिपूर्ण  ढंग  से  aa  किया

 जाना  चाहिए  यह  राशि  पर्याप्त  नहीं  है  ।  श्रनुसूचित  जातियों  की  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए

 are  प्रधिक  राशि  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  ।

 डा०  afgae  राध  (#=S )  :  यह  ear  सही  है  कि  योजना  परिव्यय  में  हर  ब  वद्धि

 होती  लेकिन  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  इसका  वितरण  है  ।  ag  पता  नहीं  चल  पाया  है  कि  मजरात  को

 31  प्रतिशत  की  वृद्धि  क्यों  महीं  दी  गई  ।

 यह  सही  कहा  गया  है
 कि  20  सुती  कार्यक्रम  का  क्रियान्वयन  नहीं  किया  जा  रहा  गुजरात

 की  कुल  जनसंख्या  3  करोड़  है  जिसमैं  से  25  लाख  भूमिहीन  श्रमिक  मोच  सरकार
 ने  न्यूनतम

 जो  रुपये  नियत  कौ  के  उपबन्धों को  लाथू  नहीं  fear  सरकार ने  LAT  me  विशेषकर  दक्षिण

 जो  एक  विकसित  क्षेत्र  में  कानून  तोड़ने  बाले  लोगों  के  fase  कोई  areas  नहीं  की  ।  कानून

 की  saat  करने  वाले  लॉग  के  विरुद्ध  कीई  कार्य  वही  महीं  की  मई  ।
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 25  1976  गुजरात  वसा
 चर्चा  भ्ौर  भ्रनुदामों

 की  मांगें
 न्गा

 गुजरात  में  ग्रस्थि  रता  समाप्त  की  जानी  गुजरात  सरकार  को  इस  समय  स्थिरता  की

 आवश्यकता  है  दल-बदलुश्रों  का  सहयोग  लेंकर  सरकार  नहीं  बनाई  जानी  चाहिए  ।
 वहां  सारा

 वरण  है  ।  श्र्त  राजनीतिक  स्थिरता  की  श्रत्यन्त  प्रावश्यकता है
 |

 गुजरात  राज्य.श्रकाल  तथा  बाढ़  से  पीड़ित  है  लेकिन  केन्द्रीय  ACH A
 ने  गुजरात  में  प्रकाल  तथा

 बाढ़-पीड़ित  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिये  कुछ  नहीं  किया  ।  यदि  केन्द्रीय  सरकार  ने  सहायता  दो

 होती  तो  स्थिति ब  हतर  हो  सकती  थी  ।  प्रगतिशी ल  कानूनों  को  लागू  नहीं  किया  जा  रहा है  बल्कि  इसके

 विपरीत  सरकार  की  झ्रोर  से  इसका  विरोध  किया  जा  रहा  है  ।

 जिस  जिले  से  मैं  भराया हूं  वह  एक  पिछड़ा  है  तया  समिवर्ती  जिला  गुजरात  सरकार

 ने  कच्छ  जिले  के  लिए  एक  बहत  योजना  बनाने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की

 गुजरात  सरकार  ने  लिखा  है
 कि

 गुजरात  के  ग्न्य  पिछड़े  ज़िलों  में  कच्छਂ  faa  तो  afar  एवं

 श्रौद्योगिक  दृष्टि  से  इतना  पिछड़ा  gar  है  कि  उस  का  स्थान  सबसे  कम  9  ज़िलों  में

 भी  सबसे  नीचे  है  wa  इस  जिलें  को  इन  9  पिछड़े  ज़िलों  के  न्यूनतम  स्तर  तक  भी  लाने  के  लिये

 प्रयास  तथा  पूंजी  निवेश  करना  होगा  ।

 मैंने  भी  सदा  इस  बात|पर  ज्ञोर  दिया  है  कि  श्रमी र
 श्रे  गरीब

 के
 बीच  के  गय्रन्तर  को  कम  किया  जाना

 चाहिये  ।  मुझे  नहीं  मालूम  कि  तत्संबंधी  प्रयास  तथा  निर्णय  वहां  उपलब्ध  राजनैतिक  शक्ति  के  श्राधार

 पर  far  जाते  हैं  कच्छ  जब  वर्ग  का  राज्य  था  तब  पण्डित  जवाहरलाल  नेहरु  तथा  सरदार  वल्लभ

 भाई  पटेल  ने  कभी  भी  सीमित  भाषायी  दृष्टिकोण  नहीं  श्रपनाया  अरर  केवल  उसको  विकसित  करने के

 दृष्टि  से  इसे  केन्द्र  के  प्रधीन  रखा  ।  उनका  कहना  था  कि  कच्छ  एक  सीमान्त  ज़िला  है  इस  लिये  इसका  विकास

 किया  जाना  चाहिए  |

 परन्तु  हमारे  दुर्भाग्य  से  यह  ज़िला  हमारे  निरन्तर  विरोध  के  बाबजूद  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य

 कें  बीच  गेंद  की  तरह  से  ठोकरे  खाता  रहा  ।  इस  समय  यह  गुजरात  का  एक  श्रत्यन्त  पिछड़ा  gar  जिला

 faq  प्रकार  अ्ान्घ्र  में  रायलसीमा  तेलन्गान  तथा  शेष  श्रान्ध्र  क्षेत्र  महा  राष्ट्र  में  म  Ld faz a

 ग्रौर  शेष
 महा  राष्ट्र

 क्षेत्र  ठीक  इसी  प्रकार  गुजरात  में  भी  कच्छ  सौ  राष्ट  तथा  शेष  गुज  रात  में  ती  न  ta

 यही  का  रण  है  कि  संविधान  में  इसकी  व्यवस्था  है  श्रौर  दोनों  Tart  की  संयुक्त  समिति  श्रौर  सीमा

 झायोग  ने  यह  चाहा  है  कि  यदि  इस  क्षेत्र  का विकास  किय  जाना  श्रपेक्षित  है  तो  वहां  विकास  बोड  गठित

 किये  जाने  चाहियें  ।  weet  में  तो  प्रत्येक  इकाई  को  एक  एक  विकास  बोड़े  प्राप्त  हो  गया  है  ।  महाराष्ट्र

 ने  ग्रपने  तीनो  भागों  के  बीच  स्वयं  परस्पर  समझौता  कर  रखा  है  अर  वहां  बारी  बारी  में  प्रत्येक  क्षेत्र

 का  व्यक्ति  मुख्य
 मंत्री  बताता है

 ।  परन्तु हमारे  गुजरात  राज्य  में  क्योंकि  कच्छ  जनसंख्या  की  दृष्टि  से

 ग्रत्यन्त  छोटा  क्षेत्र  है  भले  ही  क्षेत्रफल  में  यह  समूचे  गूजरात  का  एक  चौथाई  धाग  हमारी  बात  कोई

 नहीं  सुनता  हमें  विकास  बोड  देने  तथा  हमारे  क्षेत्र
 की

 योजना  बनाने  से  इन्कार  कर  दिया  भया  है

 हमारी  तीसरी  योजना  की  राशी  केवल  4  करोड़  रुपये  की  रखी  गई  थी  परन्तु  वह  भी  केवल

 निक  कार्यों  पर  खचे  कर  दी  गई  ।

 इस  क्षेत्र  में  सड़कों  श्रादि  की  farara-arrarsl  में  भी  धीरे  कमी  कर  ay

 गई  है  यंह
 तो

 पाकिस्तानी  श्राकमण
 को  ही  बदौलत

 वा  कि
 वहां  कुछ  सड़कों  का  निर्माण  कर  दिया  नया  ।

 |
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 सी०.के  चन्द्रप्प

 यहां  दिल्‍ली  के  लोग  तो  कच्छ  को.बस  दलदल  वाला  कच्छ  समझते  यह  एक  सुन्दर  क्षेत्र  प्रौर

 एक  डेल्टा  क्षेत्र  है  ।  परन्तु  इस  बार  लगातार  चार  बार  हमारे  यहां  सूखा  पड़ा  है  |

 राष्ट्रीय  संपदा  में  श्रपने  योगदान  के
 लिये  यह  क्षेत्र  अन्य  किसो  भी  क्षेत्र से  झ्रागे  रहा  जीवन

 बीमा लघु  बच  सावधिक  जमा  योजना के  मामले  में  यह  क्षेत्र  सारे  भारत  में  प्रथम  रहा है  |
 परन्तु  ह्म

 इन  सोमां  के  अ्रन्तगंत  जमा  राशि  नहीं  हमें  अप  केवल  ड्न्फ़ा  स्ट्रक्चर  दे  दीजिये  हमारे  बार

 बार  प्रनरोध  पर
 भी

 हमें  यह  नहीं  दिया  गया
 V  कच्छ  के  विकास  से  केवल  कच्छ का  ही  नहीं  समूचे  देश  का

 विकास  होता  है  ।  हम  लोग  सारे  विश्व  में  घूमे  हैं  हमें  मालूम  है  कर  कैसे  किया  जाना  चाहिए  ।

 तो  केवल  पानी  are  बिजली  मांगते  हैं  हमें  दोनों  हो  चीजें  नहीं  दी  गई  इस

 समस्या  का  मूल  नर्मदा  परियोजना  है  इसके  श्रति  क गई  विकास  नहीं  है  ।  यदि  त्तमंदा  परियोजना

 क्रियान्वित  नहीं  होता  है  तो  समझ  लीजिए  कि  सारा  कच्छ  क्षेत्र  खाली  होजायेगा  श्रौर  वह  क्षेत्र  केवल

 परमाण  बमों  संबंधी  प्रयोग  करने  लायक  ही  रह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपने  अपनी  अपनी  बात.इतने  जोरदार  ढंग  से  है  कि  मूझे  विश्वास

 है  कि  उप  मंत्री  का  दिल  अवश्य  पिघल  गया  है  ।

 डा०  watqs  राय  मेहता  :  हमारे  पड़ौसी  राज्यों  तथा  तथा  महा  राष्ट  में

 वनरोपण का  प्रश्न  है  |  उन्हें  इंधन  चाहिए  गुजरात  के  केवल  कच्छ  भाग  में  हो  लिग्ताइट  मिलता  है  जो  कि

 ग्रन्य  प्रकार  के  सभी  इंधनों  का  बढ़िया  विकल्प  तो  वर्षा  पर  निभर  इस  संबंध  में  सरकार

 द्वारा  तयार  एक  योजना  में  यह  स्वीकार  किया  गया  था  किं  यदि  लिग्नाइट  की  ईटें  भी  बनाई  जाये  तो  भीਂ

 वे  नैकेली  केਂ  लिग्ताईट  से  अच्छा  रहेगी  ।  धनबाद  स्थित  Sata  अनुसन्धान  संस्थान  के  प्रतिवेदन  के  अनतुसार

 श्राप  वहां  एक  तापीय  केन्द्र  भी  स्थापित  कर  सकते  हमारे  यहां  लिगनाईट  श्रौर  बॉक्साईत  दोनों  ही

 एक  साथ  उपलब्ध  हैं  परन्तु  इस  विषय  में  गुजरात  श्रौर  केन्द्र  सरकारों  के  बीच  कोई  मतभेद  है  |  इस  क्षेत्र

 का  कोई  fasta  नहीं  करना  चाहता  श्रौर  न  ही  वहां  उपलब्घ  संसाधनों  का  ही  उपयोग  करना  चाहता

 इसलिये  मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि-योजना  परिव्यय  के  श्रन्तर्गत  वह  इन  क्षमतात्रो

 का  ध्यान  रख

 श्री  के०  मायातेवर  )  मैं  गुजरात  बजट  का  समथन  करता  श्रौर  साथ  ही  वहां

 लाग  किये  गये  राष्ट्रपति  शासन  का  भी  स्वागत  करता  हुं  जोकि  भारत  में  लॉक  तंत्र  की  रक्षा  तथा  गजरात

 में  जनता की
 रक्षा

 के
 लिये  लागू  किया  ग  जाना  बेहद  ज़रूरी  था  ।

 गुजरात  प  नाबाप्रस्त  होने  वाला  राज्य  यद्यपि  मैंने  तमिलनाड ुके  लिये  अधिक  श्रनुदान
 देने  का  ग्रनुरोध  feat  तथाप  मेर  विंचार  से  गुजरात  को  उससे  भी  कहीं  सहायता  की

 ज़रुरत

 है  |
 तमिलनाडु  की

 अपेक्षा  गुजरात  के  afin  aa
 था  पह  earreat  हैं  हमें

 अच्छी  बातों  का  TAT  शर  बुरी  बातो  का  विरोध  करना  ।  20  सुबोध  श्राधिक
 कार्यक्रम

 को  क्रियान्वित  करना  भारत  के  55  करोड़  लौगों  कें  हित  की  बात  है  न  कि  चीन  या  ae

 किंसी  देश  के  हित  की  ale
 है

 ।  ay
 अपनें  राष्ट्रीय

 हित  को  पहले
 देखना  चाहिएं

 ।

 मेरा  सुझाव है  कि  केन्द्र  शासक  दल  इस  राज्य  के  प्रत्येक  भाग में  कार्यक्रम

 at.  क्रियान्विति  लिये  -  साव  क्षेत्रीय  सज़नैतिक  जनिक  दलों  की

 समितियों को
 करे  इसकी  ढूंग  से

 क्रियान्विति
 के  मूजरात  -  सस्कार  जन-समितियां
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 की  मांगें

 बन  |  तमिलनाडु  में  हमने  जिला  तालक  समिति  तथा  ग्राम्य  स्तरीय  समितियां  बनाई  हैं  जिनका

 नेतत्व  कांग्रेस  झ्रौर  भारतीय  साम्यवादी  दल  के  सहयोग  से  अना  डीं०  एम०  के०  के  पास  है  ।  गूजरात्

 में  ऐसा  हीं  किया  जाये  ।  कुछ  लोग  तमिलनाडु  तथा  केरल  के  मामलों  को  लेकर  श्रम  पैदा  कर

 रहे  हैं  तमिलनाड  सरकार  को  श्रप्टता  के  कारण  ग्रपदस्थ  गया  था  परन्तु

 wud  में  तो  व  स्वयम  ही  श्रल्पसंख्यक  हो  कर  बहुमन  से  हार  गई  ।  कतिपय

 राप्ट  विरोधी  दलो  का  कहना  है  कि  केन्द्र  सरकार  राज्यों  में  विपक्षी  दलों  की  सरकारों  का

 तख्ता  उलट  रही  परन्तु  यह  सत्य  नहीं  भ्रभी  एक  या  दो  घन्टे  में  हम  एक  ऐसा  विधेयक  पास  करने

 वाल ेहैं  जिसमें  केरल  सरकार  के  कार्यकाल  को  बढाया  जायेगा  इसका  FAT  थ  है  ।  केन्द्र  सरकार

 राज्यों  में  विपक्षी  सरकारों  के  विरुद्ध  नहीं  है  ।  केरल  सरकार  की  कतिपय  सिद्धान्तों  को

 क्रियान्वित  करने  की  है  ।  इसीलिए  इसका  कार्यकाल  बढाया  जा  रहा  है  ।  तमिलनाडु  भ्रौर  गुजरात

 में  यह  बात  नहीं  थी  ।

 मझे  बताया  गया  है  कि  गजरात  में  मूंगफ़ली  तथा  खाद्यान्न  पैदा  पोते  हैं  ।  वहां  सीमान्त  किसानों

 की  दशा  बड़ी  ख़राब  है  ।  ्राप  उनके  उत्पादन  की  लागत  को  ध्यान  में  रखकर  उनके  उत्पादा  के

 लागत  मूल्य  निश्चित  करें  ।  श्राप  गेहूं  के  मूल्य  निश्चित  करने  जा  रहे  हैं  तो  फ़िर  मूंगफ़ली  शौर  अन्य

 खायान्नों  के  क्यो
 नहीं

 मूल्य  निर्धारित  करते  ।  तमिलनाडु  में  भी  धान  के  मूल्य  निश्चित  किये  जाने  चाहियें  ।

 किसान  हमारो  भ्रथेव्यवस्था  की  रीढ  की  हड्डी  हैं  हमें  उनकी  सहायता  करनी  चाहिये  ।

 गुजरात  में  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  aqat  तक  के  लिये  पानी  नहीं  मिलता  |  अतः

 ग्रामीण  जनता  को  पेय  जल  उपलब्ध  करान ेके  कार्यो के  अधिक  धनराशि  झावंटित  की जाये  । किसानों

 का  कल्याण  तो  सर्वाधिक  महत्व  की  वस्तु  है  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  (at aay सती  सुशीला  रोहतगी )  :  उपाध्यक्ष  इस  ग्रत्यन्त

 ऊंचे  स्तर  की  चर्चा  में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  का  मैं  धन्यवाद  करती  gi  भारतीय  साम्यवादी  दल

 माकेसवादी  )  के  एक  सदस्य  तथा  कांग्रेस  के  एक  सदस्य  कों  छोड़कर  प्रत्येक  सदस्य  ने  इस

 बजट  का  समधन  किया  है  ate  अ्रपने  मल्यवान  सझाव  भी  दिये  हैं  ।

 यह  एक  सादा  श्रौर  सरल  बजट  है  त््त  मैं  निवेदन  करूंगी  कि  इसे  पुर्वेग्रहण-पूर्ण  दृष्टि  से  नए

 देखा  जाना  चाहिये  )

 शो  स.मताथ  चटर्जी  )  क्या  कोई  भ्रादमी  संविधान  के  अझ्रनच्छंद  356  के  WaT

 इन  शक्तियों  के  उपयोग  का  यूक्तिसंगत  स्पष्टीकरण  दे  सकता  अ्राप  देख  सकती  हैं  area  संविधान

 के  इस  भ्रतुच्छेद  का  उपयोग  अपने  दलगत  हितों  के  लिये  किया  अप  स्वीकार  करती  हैं.कि  श्राप  एक  बड़ी

 जंजीर  की  एक  छोटी  सी  कड़ी  हैं  ।  (saat ) )

 सद्योला  Vegatt  .  मैंने  प्रापकी  श्रोर  नहीं  afew  श्रापके  वरिष्ठ  को झ्रोर

 संकेत  किया  था  श्रापके  भाषण  के  संदर्भ  में  मैंने  उपरोक्त  शब्द  नहीं  कह  हैं  ।  ,  (are)

 wa  मैं  केवल  के  विषय  पर  ही  बोलूंगी  ।  सदस्यों  ने  जो  चिन्ता  व्यक्त  की

 है  उससे
 मैं  सहमत  हूं  ।  ara में  बोलने  वाले  एक  सदस्य ने  कहा था  कि  केन्द्र  सरकार  ने  बजट

 रूप  यह  शिशु  मोर्चा  सरकार से  झपट  कर  पेश  किया  है  ।
 f  एसी  नहीं  है  ।  मैं  तो  कहूंगी

 कि  क्योंकि  वह  शिशु  उन  परिस्थितियों  में  भली  प्रकार  परवरिश  नहीं  पा  सकता  इस  लिये  कुछ
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 समय  के  लिये  केन्द्र  सरकार  ने  उसे  गोद  ले  लिया  है  ।  इस  प्रकार  हम  शिश की  शभ्रच्छी  अ्ौर  स्त्रस्थ

 परिस्थितियों  में  देखभाल  हो  सकेगी  ate  फ़िर  उसे  उसके  वैध  को  सौंप  दिया  जायेगा  |

 परिव्यय  के  बारे  में  हमारे  भ्रपने  दल  के  तथा निपक्षी दल  दोन  ही  श्रोर  के  सदस्यों  ने  कुछ

 बातें  उठाई हैं हैं
 ।  उन्होंने इस  परिव्यय  को  श्रपर्याप्त  बताते  हुए  उसमें  वद्धि  की  मांग की  है  ।  वस्तुत

 इस  संबंध  में  राज्य  के  राज्यपाल  से  भी  हाल  ही  में  एक  पत्र  हमें  मिला  परन्तु  इस  समय  तो  हम  इस

 पर  विचार  नहीं  कर  सकेंगे  परन्तु  बाद  में  विनिश्चय  यह  मामला  हमारे  सम्मख  पेश  होगा  श्रौर  हम

 इस  पर
 विचार  करेंगे  साथ  ही  मैं  यह  भी  यहां  कहूंगी कि  चालू  परिव्यय में  13  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  है  |

 श्री  पटेल  तो  इसी  बात से  खुश  थे  कि  यह  बजट  मोर्चा  सरकार  ने  तैयार  किया  था ।  मेरे  विचार  से

 मोर्चा  सरकार  ने  इस  योजना  अ्रायोग  की  सलाह  से  तैयार  किया  था  शौर  योजना  war  ने  ही  इसे

 अन्तिम  रूप  दिया  था  और  इसमें  यथायोग्य  प्राथमिकतायें  दी  थीं  ।  यह  वही  बजट  है  जिसे  योजना  श्रायोग

 ने  9  जनवरी  को  तैयार  किया  श्रौर  13  फ़रवरी  को  राज्य  विधान  सभा  में  पेश  किया  गया  ।

 ma  इसका  कितना  श्रेय  क्रिस  को  जाना  है  इसका  निर्णय  स्वयं  कोई  करे  ।  इसके  कुल  परिव्यय  का

 तिहाई  भाग  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  लिये  है  सिचाई  ग्रौर  विद्युत  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता

 दी  गई  है  जिसपर  शायद  किसी  को  भी  श्रापत्ति  नहीं  होगी  |

 इस  मत  से  हम  सहमत  हैं  कि  खाद्य-उत्पादन  के  साथ  साथ  उसके  वितरण  की  व्यवस्था  भी

 सही  होनी  चाहिए  ।  इस  हेतु  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  उचित  कदम

 उठाये  जायेंगे  ताकि  लोगों  को  तकलीफ  न  हो  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  समर्थन  म्‌ल्यों  पर  भ्रपना  सन्देह  व्यक्त  किया  ।  चाल वष  में  18  लाख टन

 AHA  के  उत्पादन  का  अनुमान  है  ।  सरकार  ने  मूंगफ़ली  की  गिरी  की  150  रुपये  प्रति  क्विंटल

 ऋ  दर  निश्चित  को  है  ।  गेहूं  को  सरकार  105  रुपये
 प्रति

 क्विंटल  खरीदेगी  यदि  मूल्य  इसके  नीचे

 जायें  ।

 भूमि  हथकरघा  ग्रादि  मूल  भत  तथा  महत्वपूर्ण  मदों  के  लिए  इस  वर्ष  धिक

 राशि  की  व्यवस्था  है  |

 प्रत्येक  सदस्य  ने  नर्मदा  परियोजना  का  उल्लेख  किया  है  ।  निश्चय  ही  इसका  बड़ा  मह
 त्व  है

 और  साथ  ही  इसमें  समय  का  भी  बहुत  महत्व  है  ।  ज्योंही  feria  अपना  निणंय  देगा  हम  तत्संबंधी

 कार्यवाही  करने  में  कोई  समय  नष्ट  नहीं  करेंगे  क्योंकि  यह  कवल  गुजरात  के  लिये  नहीं

 समूचे  देश  के  लिये  mara  महत्वपुर्ण  fara  है  |

 ग्रादिवासी  SI-TIHATAT  के  लिये
 श्वकति

 परिव्यय  में  18  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है

 जिसमें  केन्द्रीय  सहायता  भी  शामिल  है  ।  हमें  झ्ाशा  है  कि  इससे  श्रादिवासियों  की
 कुछ

 परेशानियां  ax

 होंगी  ।

 कुछ  सदस्य  ने  पाती  की  कमी  का  fam  किया  ग्रामोण  जल  सप्लाई  योजना  को  प्राथमिकता

 दी  गई  है  ।  पांचवीं  योजना  में  2000  गावों  में  यह  योजना  लागू ध  करने  का  लक्ष्य  इस  बात के  लिये

 हर  संभव  प्रयास  किया  जायेगा  कि  पांचवीं  योजना  की  श्रवधि  के  श्रन्त  तक  गुजरात  के  हर  गांव  में

 at  जल  उपलब्ध  ह
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 की  मांगें
 er  ere  oe

 सरकार  ने  76  से  नई  शिक्षा  प्रणाली  लागू  करने  का  निश्चय  किया  है  ।

 देखना  है  कि  इसमें  कहां  तक  सफ़लता  मिलती  है  ।

 तेल  की  रॉयल्टी  का  कुछ  सदस्यों  ने  जिक्र  किया  है  ।
 पेट्रोलियम

 मंत्रा
 लय

 इस  संबंध  में  गुजरात

 ध्नौर  ग्रासाम  सरकारों  से  बात-चीत  कर  रहा  है  ।

 समुद्री  सम्पदा  के  बारे  में  संत्रंधित  मंत्रालय  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करेगा  जिसमें  बिक्री-कर

 तथा  उन  सुन्दर  द्वीपों  में  qqeq  उद्योग  को  समृद्ध  करना  भी  शामिल  है  ।

 डा०  मेहता  ने  श्रधिक  परिव्यय  के  लिये  ada  की  है  ।  हम  इसका  संभावना  पर  विचार

 करेंगे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  उन  सदस्यों  का  धन्यवाद  करती  हूं  कि  जिन्होंने  हमें  अपना  सुदृढ  समथेन

 दिया है  ।

 उपाध्यक्ष  Alea  द्वारा  वर्ष  1976-77  के  श्रनुरानों  को  निम्नलिखित  माँगें  (yH<Ta) )
 रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई :

 ह  49 है  /  4 The  follo  we  (1  by  a g  Demands  for  Grants  1976-77  (Gujarat)  were  put  and  adopted--

 माँग  सख्या  शीष॑क  राशि

 2  3

 राजस्व

 रुपए स्पए

 2.  म  10,79,000

 3.  चिन  1,4  2,  1  7.000  >  के

 va
 सासान्य  प्रशासन  ais. ay  ग  74,47,000

 58,69,000 भ्रा।थिक  सलाह  झौर
 vife

 7.  सामान्य  प्र  शासन  विभाग  से  rater  ey  व्यय  30१79;  000  10,90,000

 8.  faa  विभाग  .  38,22,000

 9.  कर  स  ग्रह  प्रभार  64,000

 10  राजकोष  झोर  सुखा  प्रशासन  '2,27,.10.:000  के

 1]  पेंशन  ak  wear  सेवा  निवृत्ति  लाभ  ह

 12  वित्त  विभाग  से  सम्बन्धित  wear  व्यय  51,38,000  26,93,000

 14  22,81,000 कानू  न  fat,

 15  न्याय  प्र  TTT राल  3,88,  30,000
 TT ग  तक  ए  TT  aN  लिਂ
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 and  Demands  for  Grants.

 भाभी  भातरा

 2

 16  कानून  विभाय  &  सम्बन्धित  sea  व्यय

 17  Wit  श न faa  रिक  पूति  fanz  oe

 18.  23,76,000 नाग  रिक  पुति

 19.  खद्य  >  2,28  46,000  60,15,00,000

 20  खाद्य  अर
 नागरिक पूति

 दिभाग  से  सम्बन्धित  ज्

 व्यय  9,  74,000

 22.  राज्य  feeria  मंडल  e  e  *  41,22,000  १  के

 23  गजरात  विधान  asa  सचिवालय  के  सरकारी

 सेवकों  को  उधार  श्रौर  faa  1,  72,000

 24  बन  श्रौर  रिता  विभाग  23,  55,000

 25  सहका  रिता  4,  06,  94,  000  5,55,12,000

 26  ety  15,02, 51,000

 27  लघु  fers,  भूमि  संरक्षण  si  क्षत  विकास  6,  8.6,  80,  000  35,  19,000

 28  पशुपालन  ग्रौर  डरी  विकास  5,  64,  18,000

 29  मीत  उद्योग  1,  70,  76,000  6,  75,000

 30  क  2,79,55,000  1,47,14,000

 31  वन  att  सहकारिता  विभाग
 से  सम्बन्धित

 श्त्त्य  व्यय  61,81,000

 33  शिक्षा  अर  श्रम  विभाग

 34,  34,6  6,000  o राज्य  उत्पाद  शल्क

 35  शि  प् ary  .  1.13,64,53,000  40,00,000

 36  श्रम  ्रौर  रोजग्गर  2,  23,  0,  000

 37  माज  सुरक्षा  ग्रौर  कल्याण  9,90,  89,  000  18,  26,000

 38  शिक्षा  र  श्रम  विभाग  से  सम्बन्धित  wer  व्यय  64,  00,000  56,67,000

 39
 oe
 जना जनज।ति  क्षेत्र  Si-T rat  12,90,73,000  5,20,57,000

 40  गृह  विभाग  oe

 41  कर  संग्रह  प्रभार  fara),  20,56,10,000.  *

 42  34,12,58,000.  te

 43  जेलਂ  1,15,90,000.
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 5  1898  (  शक ) ve  गजरात  ब  ;  1OTE  ——TTA rat  चर्चा  श्रौर  अनदानों

 की  मांगें
 ह  बन  बग  oo  rye  ne  Ar  en  ne

 44  प्रचार  शौर  पयंटन  क ैके 14,  09,000

 गह  विभाग  से  सम्बन्धित  ्य  व्यय 45.  1,45,05,000  2,06,10,000

 46  खान  wie  faara  विभाग  15,  80,  000  ह

 47.  कर  सग्रह  प्रभार  खान  श्रौर  विद्युत

 29,04,000  क

 48  लखन  सामग्री  श्रौर  मद्रण  4,  000  ह

 49.  उद्योग  2,51,45,000  2,36,92,000

 50.  खानें  ait  खनिज  76,  61,000

 51.  विद्युत  परियोजनाएं  75,00,000  32,  62,00,000

 52.  खान  ग्रौर  fara  विभाग से  aracfita  ग्न्य

 व्यय  ह  .  30,36,000  34,88,000

 53.0  पंचायत  अर  स्वास्थ्य  विभाग  30,  62,000  ee

 54.  wiaatan  विकास  10,99,12,000

 55  चिकित्सा  24,37,41,000

 परिवार  नियोजन  5,  74,  90,000  ह

 57.  लोक  स्  वास्थय aun  14,  82, 9,  000  4,  59,  17,000

 royt  fos  ATS 58  शहर  2,61,78,000  50,000

 59  पंचायती  राज  04,  08,  000  क

 60.  पंचायत  श्रौर  स्वास्थय  विभाग  से  संबिन्धत  5,16,40,000  1,06,22,000

 व्यय

 62.  नोक  निर्माण  विभाग  36,56,  000  दि

 63.  इमारत  10,15,91,  000  1:32,  05,000

 वास 64  2,20,29,000  50,87,000

 ate  सिचाई  ग्रौर  भाम  स  रक्षण  35.65,  52,  000

 66.  पत्तन  क  5.0  66,  79,000  4,51,76,000

 67.  सड़कें  और  पुल  ह  12,69,91,000  2,57,12,000

 68.  गूजसत  राजधानी  निर्माण  स्कीम

 69.  लोक  निर्माण  विभाग से  सम्बन्धित  अरन्य  व्यय  27,  13,000  79,  55,000

 71  राजस्व  विभाग  ह  60,  13,000

 72.0  कर  प्रभार  3,22,  7,000

 73  जिला  प्रशासन  4,  80;  09,  000

 हि  ata  rr ee  +  ..  ऑ
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 and  Demands  for  Grants
 re  eee

 74  देवी  विपत्तियों  के  कारण  सहायता  4,  5,  00,000

 75  डॉंग  जिला  03,  17,000  6,  74,000

 76  मुझावजा  और  समनुदिष्ट  ,  89,  «  |  1,  000  20,00,000

 77
 राजस्व

 विभाग  से  सम्ब,न्धत  अरन्य  व्यय

 fine  महालेखा  परीक्षक  तथा  सेवा  बातें  संशोघन  MATAR,  1976

 are

 के  बार  में  सांविधिक  संकल्प )  ।

 निधंत्रक-महालेखा  परीक्षक  तथा  सेवा  दाते  )  areata  विधेयक  :

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  श्री  दीनेन  भट्टाचायं  के  सांविधिक  संकल्प  पर  करेंगे

 जिसका  arma  राष्ट्रपति  द्वारा  1  1976  को  जारी  किये  निंत्रक-महालेखा  परीक्षक

 शक्तियां  तथा  संशोधन  श्रध्यादेश  1976  (  1976  का  श्रध्यादेश

 संख्या  1)  का  निरनुमोदन  करना  हैश्नौर  श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  द्वारा  प्रस्तृत  विधेयक  पर

 श्रागे  चर्चा  करेंगे  ।
 Mo  हीरेन  मुकर्जी  श्रपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।  मैं  उन्हें  याद  दिला  दु

 कि ag  23  मिनट ले  चुके  इस
 बात  को

 वह
 ध्यान

 में  रखें

 श्री  एच०  एन०  Aawt )  उत्तर  slat  मुझे  याद  है  कि  मैं  सामान्य

 से  अधिक  समय  ले  चुका  हूं  परन्तु  यह  एक  ऐसा  विषय  है  जिस  के  बारे  में  सभा

 अनमिज्ञ  है  अर  यह  सारा  मामला  इस  ढंग  से  श्राया  है  कि  इस  के  लिये  समय  में  छूट

 देने  की  झ्रावश्यकता  है  |  अन्य  मदों  से  बचे  समय  को  इस  विषय  पर  लगाया  जा  सकता  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  की  इच्छा  पर
 है

 ।

 श्री  एच०  मुखर्जों  :  कल  मैंने  कहा  था  कि  इस  विषय  में  aga  से  fease  प्रश्न

 ध्रन्तनिहित है  ।  वित्तीय  ज्ञापन  में  सारी  बात  नहीं  कही  गई  है  क्योंकि  इस  के  game  इस  में

 कोई  खच  अ्रन्तंगस्त  नहीं  है  ।  मैं  इस  पर  विश्वास  नहीं  कर  सकता  ।  पहली  ata  से  हजारों

 लेखाकार  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  के  नियंत्रण  से  हटकर  सरकार  के  विभिन्‍न  विभागों  में  चल

 जायेंगे  ।  इमका  श्रभिगाय  केवल  उन  की  त्रथ्यिं  हो  बदलने  का  ही  नहीं  बात  इस  के

 विपरीत  है  मैं  विशष्टि  रूप  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  सरकार  इस  में  होने  वाले  खर्च  से  बचेगी

 कैसे  ?  सरकार  दोनों  पक्षों  को  सुद्रढ़  करती  है  ate  यदि  यह  विभाजन  होता  तो  यह  कोई  सरल  बात

 नही ंहै  ।  इस  संबंध  में  यह  कह  देना  पर्याप्त  नहीं  है  कि  यह  कुर्सी  तो  हिसाब  किताब  लगाने  वाले  की

 है  वह  में  दो  श्रथवा  डिब्रूगढ़  में  क्या  कक  पडता  है  ।  मैं  वित्तीय  ज्ञापन  के

 इस  कथन  के  प्रति  भ्रपना  सन्देहू  करता  हं  कि  इस  में  कोई  खरच  भ्र्न्त॑ग्रस्त  नहीं  है  ।  मैं  सभा

 को  याद  दिला  दू  कि  यह  विषय  स्वाधीनता  प्राप्ति  के  पहले  से  ही  लटका  gar  है  ate  अनेक

 बार  इस  को  सिद्धान्त  रूप  में  स्वीकार  किये  जाने  के  बाद  भी  इसे  far faa  नहों  किया  जा  सका  क्यों  कि

 इस  के  बीच  में  mae  विकट  कठिनाईयों  ९ह्वी  है  साथ  ही  ae  कार्य  खर्चीला  भी  बहुत  पाया  गया  +
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 25  1976  गूजरात  चर्चा  ौर
 श्रनुदानों

 की  मांगें
 काव  लाा

 स्वतंत्रता  से  महालेखाकार  परीक्षक  सर  श्रनेस्ट  aTestay 4 ने  भी  यह  क़हा था  कि  उनके

 बन भव ्य  के  संयुक्त  प्रांतों  के  उत्तर  प्रदेश  का  पूर्व  वर्ती  रूप  में  लेखापरीक्षक  लेखा

 कार्यो  को  प्रथक  करने  से  कोई  सुधार  नहीं  sar  कोई  कुलशता  नहीं  बढ़ी  बल्कि  उससे  कहीं  श्रधिक

 खच  बढ़  गया  तथा  काम  बहुत  करना  पड़ा  ।  लाभ  कुछ  भी  नहीं  हरा  |  स्वाधीनता  के

 बाद  भी  इस  संबंध  में  जोश  उठा  ताकि  लेखा  परीक्षण  का  ag  afaa  स्वतंत्रता  के  साथ

 किया  जा  सके  परन्तु  यह  काम  बड़ा  मुश्किल  था  ।  लोक  सेवा  समिति ने  भी  हमें  स्वीकार

 कर  लिया  था  परन्तु  फिर  उसने  पाया  कि  इसमें  at  बड़ी  भारी  कठिनाइयां  है  जिन्हें

 दूर  नहीं  किया  जा  सकता  |  1951-52  में  अपने  प्रथम  प्रतिवेदन  में  उस  ने  सिफारिश

 की  थी  कि  ये  परिवतन '  धीरे-धीरे  परन्तु  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  लागू  किये  जाये  तथा  इस  संबंध

 बाद में  राज्यों  fartar  महालेखा  परीक्षक  से  मंत्रणा  करते  हए  किया  जाये  ।  उसके

 1953  में  तत्कालीन  मंत्री  श्री  देशमुख  ने  भी
 संसद

 में  कहा  था  कि  सरकार

 अपनी  र  सिद्धान्त  तया  इसे  करना  चाहती  है  परन्तु  एक  gee  जटिल  कर्य  है  अ्रौर  इसमें

 अ्राड़  भराने  वाली  प्रशासनिक  तथा  wea  कठिनाइयों  कारण  हम  रुके  हए  हैं  ।

 सामान्य  लोगों  को  लेखापरीक्षण  तथा  लेखे  तैयार  करने  के  कार्य  की  जानकारी  नहीं

 है  श्रौर  इस  श्रत्यन्त  अटिल  काय  को  सरकार  संसद  में  विधेयक  बनाकर  तुरन्त  कर  डलना

 चाहती  है  श्रौर  1  भ्रग्रेल  को  कर  देना  चाहती  है  ।

 नर
 इस  प्रकार  सरकार  बहुत  हड़बड़ाहट  में  we  अपनी  संख्या  नी  बल  पर  ही

 तुरन्त  कुछ  कर  डालना  चाहती  है
 ।

 >  ee ew प्रशासनिक  द्य थि ८ ष्टि  से  यह  एक  अत्यन्त  महत्व  का  काय  ह  अझर  इस  समय  प्रधान  मंत्री

 टेखते  प् को  भी  यहां  मौजूद  होना  चाहिये  था  ।  हम  विषय  की  महत्ता  को  द  क क  ai  मैंने  इस  चर्चा

 के  समय  में  कुछ  वृद्धि  का  अनरोध  किया  था  ।

 श्रीमतो  सुदीला  रोहतगी  :
 वित्त  मंत्री  स्वयं  यहां  ay  वाले  वह  इस  समय  र:ज्य

 सभा  में  ग्रपना  भाषण  समाप्त  कर  रहे  हैं

 श्री  एच०  एन०  मुखर्जी  :  यह  ज. नकार  खुशी  हुई  है  ।  परन्तु  यहां  बात  केवल

 वित्त  मंत्री  के  स्तर  तक  नहीं  बल्कि  प्रशासन  के  सर्वोच्च  प्रतिनिधि  से  संबंधित  बात  है  ह. त्रौर

 हम  में  से  xa  भी  कुछ  लोग  ऐसे  बचे  ह  जो  संसद  के  प्रति  इस  व्यवहार  को  सहन  नहीं

 कर  पाते

 मैंने  कल  भी  यह  स्पष्ट  किया  था  कि  हमारे  देश  के  महालेखापरीक्षकों  का  एक  विशिष्ट

 रवैया  रहा  है  ।  सवप्रथम  महालेखापरीक्षक  श्री  नरहरिराव  ब्रिटिश  प्रणाली  को  प्राथमिकता  देते थे

 क्योंकि  इसके  लिये  कुछ  कारण  भी  थे  ।  फिर  भी  ब्रिटेन  हमारे  देश  के  समान  एक  विशाल  तथा

 संघीय  देश  नही  है  at  इसलिये  हमारी  कठिनाइयां  भी  उसी  श्रनूपात  से  व्यापक  हूँ  ।
 यदि  हम  ब्रिटन  की  प्रणाली  अपनाये  जहां  कि  मह,लेखापरीक्षक  मौखिक  रूप से  सय्कार  से  पुरी

 तरह  स्वतंत्र  वह  नहीं  है  क्योंकि  कुछ  मामलों  में  उसे  वित्त  मंत्री  पर  निभंर  रहना

 पड़ता  तो  मैं  नियंत्रक  म्रहालेखापरीक्षक  की  पुरी  स्वतंत्रता  की  हिमायत  करूंगा  बशर्तें  कि

 सहीं  रूप  में  ऐसा  किया  जा  सके  ।  परन्तु  जरा  देखिये  कि  यह  होता  कसे  है
 ?  श्री  देशमुख
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 एच०  एन०  मुखर्जी ]

 ने  इसे  भ्रसंभव  पाया  ।  उनके  उत्तराधिकारी  श्री  ए०  के०  चन्दा  ने  भी  कारण  देते  हुए

 यह  बताया  था  कि  ऐसा  क्यों  नहीं  हो  सकता  ।  इससे  अ्रधिक  गहराई  में  मैं  नहीं  जा  सकता  क्योंकि

 श्राप  मुझे  समय  नहीं  देंगे

 इसके  बाद  श्री  जो  कि  इस  समय  राज्य  सभा  के  सदस्य  भी  हे-ने  भी

 यह  कहा  था  कि  मौखिक  रूप  से  भले  कुछ  कहें  परन्तु  क्रियान्वित  रूप  से  लेखा  परीक्षा  तथा

 लेखा  विभागों  को  पथक  करने  की  जरूरत  नहीं  है

 वर्तमान

 हाग

 के  विचार  क्या  यह  हमें  मालम  नहीं  संभव  है
 सरकार

 ने  उनके  विचार  पुछे हों  ।  हमें  भी  उन  विचारों  से  श्रवगत  कराया  जाये  |

 प्रशासनिक  सुधार  ग्रायोग  ने  भी  इस  मामले  पर  विचार  किया  था  ।  उन्होंने  भी  यह

 कहा  था  कि  बेशक  लेखापरीक्षण  कारे  को  नया  रुप  दिया  जाना  चाहिये  परन्तु  इसका  कांयं

 सरकार  की  देख  रेख  में  नहीं  होना  चाहिये  |  लेखा  परीक्षण  तथा  लेखा  में  घनिष्ट  ताल  मेल  होना

 चाहियें  ate  लेखा  परीक्षा  के  कार्य  के  grata  लेखों  की  जांच  के  अ्रतिरिक्त  qe  बद्धिमनी

 वफादारी  at  ae  में  किफायत  की  बातों  पर  भो  जांच  होनी  प्रशसनिक  सुधार  श्रायोग  ने

 अपने  दल  के  निष्कर्षों  के  ATATS  पर  सिफारिश  संख्या  17  में  यह  सिफारिश  ar  कि  wea

 नीति  के झ्रनुसार  कर्द्रीय,लेखें  तेयार  करने  का  काम  महालेखापरीक्षक  के  ala  जारी  रहे  सिवाय  उन

 विभागों  के  कार्यों  के  जिनके  लिये  लेखा  कार्यालय  अलग से  स्थापित  किये  जा  चुके  यह

 प्रतिवंदन  1968  में  दिया  गया  था  ।  रक्षा  att  रेलवे  विभागों  में  अलग  अलग  लेखा  कार्यालय

 बहुत  से  सदस्य  मझ  से  इस  बाद  में  सहमत  होंगे  कि  इन  दोनों  विभागों  st  लेखा  प्रक्रिया

 में
 कोई  सुधार  नहीं  gar  है  भ्र  इसी  लिये  मैं  इस  दलील  के  प्रति  जोकि  oat  पेश  की  गई  है

 सन्देह  रखता  हैं  कि  व्यवस्था  मानण्डों  के  अ्रतसार  लेखापरीक्षा  काय  तथा  लेखा  काय  को  पृथक

 पथक  कर  दिया  जाना  चाहिये  ।

 प्रशासनिक  सुधार  qa  ने  अपने  श्रध्ययन  दल  के  से  सहमत  होते  हुए

 यह  भी  कहा  था  कि  लेखा  तैयार  करने  के  दायित्व  को  लेखापरीक्षा  विभाग  से  मंत्रालयों

 a  विभागों  को  हस्तान्तारित  करना  श्रामनीति  की  afte  से  deg  नहीं  लेखा  कार्यों

 तथा  लेखा  परीक्षण  काय  एक  साथ  रहने  से  कोई  हानि  नहीं  है  फिर  इसके  तुरन्त  बाद  ही

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  वर्तमान  इतनी  लचकदार  कि  यदि  यह  सिद्ध  हो  जाये  कि

 इस  में  हेर-फेर  अधिक  लाभन्रद  हो  सक  ता  है  तो  उसमें  परिवतन  भी  किये  st  सकते  हैं  ।

 इस  प्रकार  वे  श्रधिक  लागत  तराने  की  कल्पना  कर  रहे  हैं
 परन्तु

 उन्होंने  इसका  कई

 मूल्यांकन
 नहीं

 किया  है  ave  इसीलिये  वित्तीय  ज्ञापन  में  यह  कथन  सर्वथा  ay  है  कि  कोई

 @qva  नहीं  मैं  यह  ब.त  पुरे  विश्वास  के  साथ  कह  रहा  ।  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग

 कहता  है  कि  सप्लाई  खाद्य  तथा  पुनर्वास  विभागों  ate  लक  सभा  तया  राज्य  सभा  सचिवालयों

 में  पथक  पृथक  लेखा  कार्यालय  स्थापित  हो  चके  हैं  इस  प्रकार  यह  प्रयोग  जारी  है  :  फिर

 अन्य  विभागों  में  विभागीकरण  किया  गया  ।  परन्तु  हम  इस  प्रक्रिया  का  मूल्याकन  नहीं  कर
 ॥...

 सके  हूँ

 यह  एक ऐ
 सा  मामला है  जिसमें लोक  लेखा  समिति  का  विशिष्ट  संब्रंध है  तर  इस  समिति
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 5  चत्न  1898  गडऊ़रात  चर्चा  शौर  शनदानों

 की  यांगें

 ने  वर्ष  1951-52  में  ही  इस  विभाजन  के  प्रति  श्रपना  समर्थन
 किया

 था
 ।  परन्तु इस

 समिति  को

 इस  संत्रंध  में  विश्वास  में  नहों  गया  ।  लोक  लेखा  समिति  ने  इस  विभाजन  की  वात

 भ ् का  समर्थन  at  किया  था  परन्तु  यह  भी  कहा  था  कि  इस  ate  में  ठोसे  कठिनाइयां
 है

 जिन्हें  दूर  किया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  सरकार  ने  किसी  भी  संसदीय  रि  को  इस  aaa

 विश्वास  में  नहीं  लिया  ।  ग्रौर  श्राज  सरकार  हमें  यहां  कहती  है  कि  इसे  स्त्रीकं(र

 करो  या  श्ररवीकार  करो  यह  चनौती  है  ।

 हम  इस  प्रस्ताव  को  नहीं  मान  सकते  क्योंकि  fags  महालेखा  परीक्षक  का  काय

 बहुत  ही  महत्वपूर्ण  त्रौर  इसको  लेखा  लेखा  काय  श्रादिं  विभिन्‍न  कोंगों  से

 तथा  उस  के  प्राधिकार  को  ध्यान  में  रख  कर  सही  सही  रूप  में  श्रांकने  की  जरुरत है  ।  वेत्ता

 के  अ्रलावा  वह  किये  गये  खचे  की  श्रौचित्य  पर  अपनी  टिप्पणी  भी  कर  सकता  है  ।  राज्यों

 के  लेखे  भी  उसी  के  श्रधीन  होते  हैं  जिन  पर  विचार  यह  संसद  नहीं  वरन  राज्यों  की  विधान

 सभाएं  करती हैं  "1  मैं  यह  तो  मानता  हूं  कि  उनके  कार्यालय  के  काय  करण
 को  बेहतर

 तो  gi  बनाया  जा  सकता  है  परन्तु  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  ऐसा  केवल  तभी  किया

 जा  सकता  है  जबकि  लेखा  कार्य  शौर  लेखा  परीक्षण  को  पथक  पथक  कर  दिया  जाये  ।  यह

 मामला  इतनी  लम्बी  अवधि  से  रुका  हना  था  |  मझे  तो  यहीं  विश्वास  है  कि  सरकार ने

 व्यवस्था  संबंधी  जो  मानदण्ड
 रखे  हैं  वे  थोथे  हैं  ।

 क्या  सरकार  यह  समझती  है  कि  लेखा  प्रक्रिया  पर  मंत्रालय  का  पुरा  नियंत्रण  होने  के

 बाद  वे  लेखा  नीति  निदेशकों  को  निर्धारित  कर  सकेंगे  ताकि  वे  इस  विभाग  के  अनभव  से

 लाभ  उठा  कर  एक  नई  नीति  बना  सकें  ।  क्या  उनके  पास  पर्याप्त  साधन  श्रौर  विशेषज्ञ  है

 दूसरा  विधेयक  विभागीकारण  से  संबंधित  है  लेकिन  उस  पर  चर्चा  ही  नहीं  होंगी  क्योंकि  fart

 के  पास  इतना  घय  ही  नहीं  है  लखा  त्र  लेखा  परीक्षा  विभागों  के  हुजारों  कमंचारी  परेशान

 कि  क्या  पता  वे  कहां  जाये  पदोन्नति  के  बारे  मं  भी  उन्हें  चिता  है  ।  मैं  फिर

 कहता  हूं  कि  वित्तीय  ज्ञापन  बेकार  है  क्योंकि  सब  से  पहले  तो  कमंचारियों  की  यह

 दूर  की  जानी  है  ।  लेखा  परीक्षा  को  ्रौर  भी  कठोर  बनाया  जाना  जरूरी  मैं  चाहता  हूं

 कि  नियंत्रक  महोलेखापरीक्षक  के  इस  सम्बन्ध  में  जो  विचार  हो  उन्हें  संसद  को  बताया  जायें  ।

 सौभाग्य  से  अगल  विधेयक  के  संबंध  मैं  एक  संशीधी  प्रस्ताव  स्वीकृत  करा  पाया

 मैं  चाहता  हूं  कि  ag  मामला  एक  प्रवर  समितिको  सौंप  दिया  जाय  जो  पन्द्रह  दिन  के  भीतर

 अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दें  ।
 सरकार  जल्दबाजी

 में  कोई  काम  न  करें  सरकार  के

 पास  1  सितम्बर तक  का  समय  है  ।  यदि  थोड़ी  देर  भी  हो  जाये  तो  कोई  कयामत  प्राने  वालीਂ

 नहीं है  ।  पास  मास का  समय  होता  है  ।  संसद  के  अधिकारों  का  उल्लंघन  नहीं

 होना  चाहियें  ।  संसद्‌  मात्र  दिखावे  के  लिये  नहीं  है  ।

 केवल  कुछ  श्रधिकारियों  को  प्रसन्न  करने  के  लिये  इतनी  शीघ्रता  की  जा  रही  है  ।

 वास्तव  में  ये  भ्रधिकारी  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  श्रौर  लोक  लेखा  समिति  द्वारा  जांच

 किये  जाने  से  डरते  है  इस  लिये  वें  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक के  अ्रघधिकार  सीमित  करना  चाहते

 सरकार  को  एक  वक्तव्य  देकर  ससंद  को  संतुष्ट  करना  चाहिये  ताकि  पता  चल  सके

 कि  इतनी  शीघ्रता  क्यों  की  जा  रही
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 श्री  alo  वी०  अ्रलगंदान  :  जैसा  कि  स्वंय  संसदीय  काय  मंत्री  ने  कहा  है

 इस  का  ढांचा  उतना  जटिल  नहीं  जितनीਂ  कि  इसकी  विचारधारा  है  ।  जैसा  कि  gto

 मुकर्जी  बता  रहे  थे  इस  विषय  का  इतिहास  बडा  पुराना  है  ate  भ्रंप्रेंजों  से  पूवे  समय  से  इस  पर

 विचार  किया  जाता  रहा  है  ।  कुछ  लोगों  ने  लेखा  परीक्षा  को  लेबाग्रों  से  पृथक  करने  की  बात

 स्वीकार  की  परन्तु  कुछ  ने  उसे  श्रस्वीकार  कर  दिया  ।  उदाहरण  के  लिये  दो  नियंत्रक

 लेखापरीक्षकों  ने  पथक  करने  की  प्रणाली  को  सैधान्तिक  रूप  से  स्वीकार  कर  था  लेकिन

 इसके  बाद  1949  में  afar पुर्नावचार  के  बाद  इसे  स्वीकार  करने  के  पक्ष  में  न  थे  ।

 समिति  ने  इसे  स्वीकार कर  लिया  श्रौर  बाद  में  लोक  लेखा  समिनि ने  भी  ऐल  ही  विचार  प्रकट
 as

 किये  ।  प्राक्कलन  समिति  ने  इसे  सेधान्तिक  रूप  में  स्वीकार  किया  |

 प्रशासनिक  सुधार  watt  ने  भी  सिफारिश  संख्या  17  में  तथा  wey  स्थानों  पर

 सफारिश  की  थी  कि  सरकार  घिभागों  में  प्रबन्ध  ग्रौर  लागत  लेखों  के  faq

 ब्राधनिक  तकनीकियां  लागू  करने  तथा  श्रान्तरिक  लेखापरीक्षा  ges  करने  के  लिये

 प्रयास  किये  जायें  ।  प्रशासनिक  सुधार  समिति  ने  श्री  रतनम  अध्यक्षता  वाले  अध्ययन

 दल  की  t facarfart  को  श्राधार  बनाते  हुए  ही  श्रपनी  सिफारिशें  दी

 काय॑  त्वयन  क्षेत्र  के  लिये  भी  यहं  कोई  नई  बात  न  थी  ।  रल  तथा  रक्षा  मंत्रालयों

 में  भी  यह  प्रणाली  प्रचलित  है  ।  1926  में  इस  प्रणाली  का  प्रयोग  उत्तर  प्रदेश  में  भी

 किया  गया  ।  लेखा  परीक्षा  तथा  लेखाओं  के  पृथक  करने  का  परिणाम  यह  रहा  कि  कम  चारियों

 की  संख्या  553
 से  बढ़कर  749  हो  गई  ।  इस  तरह  से  लागत  तथा  खर्चे  ्रौर  बढ़  गये  ।  यह

 व्यय  9.60  लाख  रु०
 से  बढ़  कर  12.76  लाख  रुपये  हो  गया  अर्थात  3.16  लाख  रुपये

 अघिक  हम्ना  |

 एक  राज्य  में  बहत  सीमित  मात्ना  में  प्रयोग  किये  जाने  से  ऐसा  gar  मैं  वित्तीय  ज्ञापन

 को  एकदम  बेकार  नहीं  कहता  लेकिन  इतना  श्रवश्य  कहुंगा  कि  इस  की  तैयारी  पर  श्रधिक

 मेहनत  नहीं  की
 गई  है  |

 इसके  श्रतिरिकत  यह  बात  कही  गई  है  कि  इस  विधेयक  को  पास  करने  में  थोड़ा

 wait  समय  क्यों  नहीं  दिया  जाता  हमने  1971  में  ग्रधिनियम  पास  किया  था  ।  इस  श्रधिनियम

 से  राष्ट्रपति  को  यह  अ्रघिकार  मिल  जाता  है  कि  fata  महालेखा  परीक्षक  के  सथ  परामर्श

 नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  को  लेखाओं  को  बनाने  की  जिम्मेदारी  से  मुक्त  किय  ।  जा  सकता

 है  ।  लेकिन  att  तक  कुछ  नहीं  किया  गया  है  |  रेल  तथा  रक्षा  मंत्रालय  को  छोड़  कर

 mea  किसी  विभाग  में  इसका  परीक्षण  नहीं  किया  गया  ।  मैं  यह  श्रनुभव  करता  हूं  कि  यदि

 कई  मंत्रालयों  या  राज्यों
 में  ऐसा  कर  दिया  जाता  है  तो  हम  इस  योजना  के  लाभ  शर  लागत

 सम्बन्धी  श्राकड़ों  से  परिचित  हो  जाते  ।

 हमें  इस  बात  की  कोई  जानकारी
 नहीं  है  कि  यह  नथा  प्रयोग  कितना  सफल  होगा  शर

 शासन  के  लिये  लाभदायक  सिद्ध  होगा  नहीं  ।  यद्यपि  इससे  सम्बन्धित  निर्णय  सरकार  ने
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 1971  में  लिया  फिर  भो  इसका  प्रयोग  किसी  सरकारी  विभाग  में  नहीं  किया  war  ।

 इसे  1  श्रप्रेल  से  तीन  मंत्रालयों  में  लागू  करने  का  विचार  सरकार  को  इस  प्रणाली  के

 देख  लेने  चाहिये  ।  परिणामों  के  श्रध्ययन  के  बाद  यदि यह  प्रतीत  हो  कि  इससे

 निक  कार्यकुशलता  बढ़ेगी  सरकारी  राशि  के  दुरुपयोग  में  अंतर  ara  तथा  सरकारी  राशि  के

 उचित  उपयोग  में  वृद्धि  होगी  तो  इसे  निश्चय  ही  अन्य  विभागों  में  लागू  किया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन

 प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  इस  योजना  को  एक  साल  के  ग्रत्द र  केन्द्रीय  सरकार  के  सारे  विभागों

 में  लागू  करेंगी  |  इन  सारे  मंत्रालयों  में  एक  साथ  करने  के  बजाये  रहता  कि

 ‘Jara  गये  इस  कदम  को  बारोकियों  को  पहले  गहन  म्रध्ययन  किया  जाता  ।

 विधेयक  का  मूल  उद्देश्य  लेखों  का  प्रबन्ध  है  ।  विभाग
 के

 सचिवों  को  जानना  चाहिये

 fa  विभिन  योजनाशं  aa  पर  कितनी  राशि  व्यय  हुई  ।  राशि  के  व्यय  तथा

 प्राप्त  परिणामों  सम्बन्धी  सूचना  हर  समय  उपलब्ध  होनी  चाहिये  ।  वित्त  मंत्रालय  को  सभा

 को  बताना  चाहिये  कि  जिन  मंत्रालयों  में  इस  योजना  के  लागू  गया  वहां  के  लिये

 नियुक्त  कार्यदल  इस  संबंध  में  किस  frome  पर  पहुंचे  ।

 कहा  गया  है  कि  एक  सलाहकार  समिति  का  गठन  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  जानना

 चाहता  हुं कि  समिति  में  कया  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  का  प्रतिनिधित्व  भी  होगा  ताकि

 उन  सहस्त्रों  क्मंचा  रियों
 के  हितों  को  रक्षा  हो  सके  जिनका  तबादला  विभिन्‍त  को

 हो  जायेगा  ?

 wa  तक  नियंत्रक  तथा  महमलेखा  परीक्षक मंत्रालय  के  लेखों  को  संग्रहीत  तथा  पेश  किया

 जाता  रहा  है  ।  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  को  इन  कार्यों  से  मुक्त  करने  के  बाद  लेखों

 के  संग्रहीत  करने  के  TT  को  कौन  करेगा  ?

 इस  बात  का  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  लेखा  परीक्षा  कार्य  को  कोई  क्षति  न  पहुंचे ग्रीर

 तथा  महालेखा  परीक्षक के  पद  को  भी  किसी  प्रकार  की  क्षतिन  पहुंचे ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  यह  जानना  कठिन  है  कि  इस  विधेयक  का  श्रसली
 उद्देश्य  क्या

 यह  एक  विकट  मामला  है  जिसके  बार  में  संसद  सदस्यों  को  कोई  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  किया  गया  |

 सरकार  ने  श्रनेक  वर्षो  के  बाद  भ्रनभव  किया  कि  लेखा  लेखों  सेपथक  किया  जाये  |  इस

 कानून  को  सभा  के  सामने  एक  सम्पत्न  कार्य  के  रूप  में  पेश  किया  गया  है  ।  यह  एक  ऐसा

 मामला  है  जिस  पर  उचित  रूप  से  तथा  गम्भीरता  पूर्वेक  विचार  किया
 जाना  चाहिये  था  |

 इसके  परिणामों  के  बारे  में  संसद्‌  को  विस्तार  जानकारी  दी  जानी  चाहिये  थी  ।

 यह  एक  तकनीकी  मामला  है  जिस  पर  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  की  श्रेणी  के  सक्षम  व्यक्ति

 भी  एकमत  नहीं  तो  सके  ।  लेकिन  सरकार  ने  29  फरवरी  को  श्रचानक  ही  एक  अध्यादेश

 जारी  कर  दिया  ।  ag  सात  दिन  तक  भी  प्रतीक्षा  न  कर  सकी  जबकि  संसद  का  सत्र  शुरु

 होना  था  ।  उसने  समझा  कि  संसद  इसके  लिये  स्वीकृति  दे  ही  देगी  ।  विधेयक
 के

 उद्देश्य
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 त्रौर  कारणों  के  कथने  में  कहा  गया  हैं  कि  सरकार  के  विभिन्न  बढ़ते  पंरिंव्ययों  कें  लिये  वर्तमान

 प्रणाली  श्रपर्याप्त  सिद्ध  हुई  है  श्ौर  इसलिये  लेखों  की  परीक्षा  से  पृथक  करना  जरूरी

 समझा  गया  |

 इस  संबंध  में  पहली  बार  कब  विचार  किया  गया  ?  क्या  श्राजादी  के  तुरंत  बाद  से  हो

 इस  परविचार  होता  रहा  अथवा  न॑यी  संकटकालीन  स्थिति  के  बाद  ही  इस  पर  विचार

 किया  गया  है  ?  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  इस  देश  में  संवैधानिक प्राधिकारी  है  ।  वह

 ससद्‌  के  प्रति  उत्तरदायी  है  त्रौर  उसके  कार्यकाल  की  रक्षा  संविधान  के  gata  होती  है  ।

 यदि  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  के  लेखानियंत्रण  कार्य  के  कठिन  बनाना  ही  लक्ष्य  है  तो

 इसके  लिये  श्रनुमति  नहीं  सकती  जब  सरकार  तथ्यों  तथा  श्रांकडों

 द्वारा  सिद्ध  नहीं  कर  देती  कि  जिन  मंत्रालयों  में  इसे  लागू  किया  गया  वहां  प्राप्त  परिणाम  प्रबन्ध

 नियंत्रण  तथा  लेखा  परीक्षा  नियंत्रण  की  दृष्टि  से  लाभदायक  रहे  उस  ससय  यह

 विधेयक  श्रेयस्कर  नहीं  हो  सकता  |

 इस  बारे  में  जल्दबाजी  से  काम  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  ।  इस  विधेयक  को  प्रवर  समिति  को

 सौंपा  जाना  चाहिए  ताकि  इसमें  किये  गये  सुधा र  के  बारे  में  विचार  हो  सके  |  मंत्री  महोदय  को  श्रध्यादेश

 करके  एक  गलती  करने  के  बाद  इस  गलती  को  इस  प्रकार  का  कानून  लाकर  दोबारा  नहीं

 करना  चाहिये  ।

 श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  अ्रारोप  लगाया  गया  है  कि  सरकार  इस  विधेयक  को

 लाने  में  जल्दबाज़ी  से  काम  ले  रही  है  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  विधेयक  को  ध्यान  से  देखने

 से  प्रतीत  होता  है  कि  संरकार  इस  बारे  में  से  काम  नहीं  ले  रही  |

 सरकार  को  काल  श्रौर  वातावरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  काम  करना  पड़ता  है  ।  ग्राज  की

 स्थिति  45  वर्ष  पहले  से  भिन्न  है  ।  उस  समय  केवल  500  लोग  काम  करते थे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदम  :  श्री  मुखर्जी  ने  यही  मुख्य  बात  कही  थी  कि  जिस  समय  ag  प्रयोग  ब्रिटेन

 में  हो  रहा  था  उस  समय  कर्मचारियों  की  संख्या  तथा  व्यय  में  वृद्धि  हो  रही  थी  ।  उन्होंने  कहा  कि

 विधेयक  में  इससे  सम्बन्धित  सही  स्थिति  नहीं  रखी  गयी  है  ।

 श्री  एस०  श्रार०  दासाणी  :  मैं  यह  कह  रहा  हूं  कि  45  वर्ष  पहले  की  स्थिति  की  तुलना  अझ्राज

 की  स्थिति  से  नहीं  की  जा  सकतीं  ।

 यह  शंका  भी  व्यक्त  की  गयी  है  कि  महालेखापरीक्षक  की  शक्तियां  वापिस  ली  जायेंगी  ।

 मैं  इस  बात  को  नहीं  नई  प्रणाली  के  श्रनुसार  लेखों  को  पृथक  कर  दिया  जायेंगा  ।

 विधेयक  का  उद्देश्य  श्रधिक  कार्यकुशलता  लाना  है  ।  इससे  हमारी  परियोंजनायें  भी  तीव्रगति

 से  कार्यान्वित  होंगी  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  लेखों  की  परीक्षा  करता  है  झ्ौर

 लेखा  परीक्षित  पत्र  संसद्‌  के  सामने  रखे  जाते  हैं  इस  विधेयक  में  कोई  भी  बात  नई  नहीं  है  ।  हमें

 mat  श्राप  को  नई  परिस्थितियों  में  ढालना  चांहिये  यह  विधेयक  बहुंत  ज़रूरी  है  श्र  मैं  इसका

 समर्थन  करता हूं
 ।  मेरे  विचार  में  इस  विधेयक  से  कार्यकुशलता  में  वृद्धि  होगी  ।
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 श्री  जी०  fasaaraa  )  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  श्राता  कि  इस  बारे  में  अध्यादेश

 जारी  करने  की  कथा  थी  |  सरकार  को  यह  बताना  चाहिये  कि  वर्तमान  प्रणाली  क्यों  बरी

 है  ग्रौर  इस  विधेयक  द्वारा  कार्यकुशलता  में  किस  प्रकार  से  वृद्धि  होगी

 ato  एस०  tzIHA  पीठासीन

 Shri  C.  M.  Stephen  in  the  Chair

 ar  गया  है  कि  यह  मामला  शअ्रनेक  वर्षों  से  भ्रनिर्णीत  पड़ा  है  ate  ख्याति  प्राप्त  व्यक्तियों  ने

 भी  सपन  विचार  समय-समय  पर  प्रकट  किये  हैं  ।  श्री  जो  इससे  ga  नियंत्रक  तथा

 महालेखा  परीक्षक  ने  कहा  है  कि  इस  प्रणाली  के  सरकारी  श्रफ़्सरों  द्वारा  की  गई

 गलतियां  बताना  ग्रस भव  हो  जायेगा  ।

 सरकार  को  हमें  यह  बताना  चाहिये  fe  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  की  शक्तियों  को

 समाप्त  करने  के  are  इस  प्रणाली  में  किस  प्रकार  का  सुधार  होगा
 ?  इस  विधेयक  के  क्या  परिणाम

 निकलेंगे  ?  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक  के  कार्यालय  के  सभी  कर्मचारियों  की  बदली  केन्द्रीय

 सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  में  कर  दी  जायेगी  ।  के  महालेखाकारों  के  दफ्तर  भी  लगभग

 खाली  ही  हो  जायेंगे  ।  महालेखाकारों  के  कार्यालयों  में  बहुत  कम  कर्मचारी  रहेंगे  ।  मेरी  समझ  में  यह

 नहीं  ्राप्ता  कि  सरकार  इस  विधेयक  के  पास  करने  में  जल्दबाजी  क्यों  कर  रही  है  ।

 इस  प्रणाली  द्वारा  व्यय  में  वृद्धि  की  सम्भावना  है  ।  श्री  रंगानाथन्‌  का  भी  यही  विचार  है  ।

 इस  योजना  के  व्यय  सम्बन्धी  पहल  पर  डाक  तथा  तार  बोड़  ने  विचार  करने  के  लिए  एक

 कार्यदल  की  नियक्ति  की  थी  ।  कार्यदल  के  अनसार  लेखा  भ्रौर  लेखा-परीक्षण  के  पथक  करने  के  लिये

 एक  वर्ष  (1972-73)  की  अ्रवधि  में  99  .  00  लाख  रुपये  लागत  झ्रायी  |

 हमें  भय  है  कि  नयी  प्रणरली  के  लागू  करने  के  फ़लस्वरूप  व्यय  में  वृद्धि  होगी  तथा

 यंकुशलता  में  कमी  होगी  ।  इससे  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  की  शक्तियां  भी  समाप्त  हो  जायेंगी  ।

 सरकार  को  चाहिये  कि  इस  विधेयक  को  दबाज़ी  से  पास  न  करे  तथा  इस  पर  त्रौर  अधिक

 विचार  किये  जाने हेतु  इसे  प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  ।

 श्री  बी०  वी०  नायक  हमें  इस  विधेयक  पर  इसकी  पष्ठभमि  को  ध्यान  में  रखते

 हुये  विचार  करना  चाहिये  ।  लेखा-परीक्षा  बहुत  ही  पेचीदा  विषय  है  ।  नियंत्रक  तथा  महालेखा  परीक्षक

 देश  का  एक  उच्च  नौकरशाह  है  ।  उसे  संविधान  के  श्रन्तगत  ही  हटाया  जा  सकता  है  ।  श्री  की

 इस  बात  से  मैं  सहमत  हुं  कि  हमें  इस  पर  चर्चा  करने  के  लिए  पर्याप्त  मिलना  चाहिये  ्रौर  इसे

 प्रवर  समिति  को  सौंपा  जाना  चाहिये  ।  किन्तु  जसे  कि  उन्होंने  तथा  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है

 इस  मामले  पर  लेखापाल  तथा  सरकारी  aferarey  45  वर्षों  से  विचार  करते

 श्र  रहे  |  2  भ्रथवा  3  सप्ताह  की  छोटो-सी  अवधि  के  अन्दर  क्या  हम  किसी  ठीक  fora  पर

 पहुंच  संकते  हैं
 ?

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  सरकार  गेर-सरकारी  क्षेत्र  की  भ्रोर  सहानुभूति  रखती  है  ।  लेकिन

 सरकार  का  मुख्य  उद्देश्य  राज्य  की  नीति  निदेशक  सिद्धान्तों  को  कार्यान्वित  करना  है  ag  जिम्मेवारी

 इम  सब  की  है  ।  श्री  start
 या ्  wat ay

 एक  समिति  के  ऑ्रध्यक्ष  के  प्रतिवेदन  का ब  ह  दि  पू चल ाा  द्न्ग्द  उपलध ee  सारांश  यही  है  कि
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 fart  बी०  वी०

 लेखों  म्नौर  लेखापरीक्षा  की  प्रणाली  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिये  जिससे  लोगों  को  पता  चल  सके  कि

 इतनी  राशि  द्वारा  इतनी  सड़कें  इतने  बच्चों  को  शिक्षा  दी  इतने  लोगों  के  लिये  चिकित्सा

 सहायता  प्रदान  की  गयी  श्रादि  ब्रादि  ।  नई  प्रणाली  के  श्रन्तगत  महालेखाकार  श्रथवा

 निपंत्रक॑  तथा  महालेखापरीक्षक  के  कार्यालय
 में

 न  बैठकर  एक्जीक्यूटिव  इन्जीनियर  के  कमरे के  साथ

 ही  बैठेगा  श्रौर  व्यय  की  जाने  वाली  राशि  श्रथवा  व्यय  की  गयी  राशि  के  बारे  में  अधिक  नजदीकी

 से  निगरानी  रख  सकगा  ।  मेरे  विचार  में  यह  प्रणाली  प्रशासनिक  कार्यों  के  दिये  अधिक  सहायक  सिद्ध

 होगी  ।  बैसे  इस  प्रणाली  में  सुधार  की  काफ़ी  गुंजाइश  है  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 Shri  M.  Daga  (Pali:  The  system  We  are  going  to  introduceisnot  a  new  one.  It
 aims  at  providing  financial  auotonomy  to  the  concerned  department.  Auditorsand  Accountant
 Will  be  taken  from  the  offices  of  C  &A.G,  or  A.G.  by  the  concerned  departments.
 When  we  are  going  to  Deparement  wise  Audit  and  Accounts  and  ave  also  accepted  it
 principally.  then  what  comes  in  the  way  of  appointing  a  Committee  which  will  consider  the

 I
 matter  in  cetail  ?  Itwill  savemany  problems  Which  may  come  at  the  timeof  implementation.

 request  that  this  matter  should  be  referred  to  the  Committee.

 वित्त  मंत्री  (att  eto  सुब्रहमण्यम )  प्रसन्नता  की  बात  है  कि  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक

 पगी  रुचि  दिखाई  है  ।  इस  विधेयक  का  विरोध  करने  वाले  मानतीय  सदस्यों  के  मन  में

 यह  बात  है  कि  इसमें  कुछ  ऐसी  बात  जिसे  वे  समझ  नहीं  पाए  हैं  शौर  इसको  समझने  के  लिए  समय

 चाहते  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  149  की  रार  दिलाना  चाहता  हुं  ।  इसमें

 कहा  पा है  :

 *' नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  संघ  के  श्रौर  राज्यों के  तथा  wer  प्राधिकारी  या  निकाय

 लेखाओं  के  सम्बन्ध  में  ए  से  कत्तंव्यों  का  पालन  ौर  ऐसी  शक्तियों  का  प्रयोग  करेगा  जैसे  fae
 पी

 विधि  के  द्वारा  या  प्रधीन  विहित  किए  जाएं

 हम  ब्रिटिश  प्रणाली  का  अ्रनुकरण  कर  रहे थे  ।  परन्तु  1971  में  हमने  नियंत्रक

 परीक्षक  शक्तियां  तथा  अ्रधिनियम  पास  किया  ate  उस  की  धारा  10(1)  में  यह

 व्यवस्था  की  कि  नियंत्रक-महालेखा  संघ  तथा  प्रत्येक  राज्यों  के  लेखे  के  संकलन  के  लिए  उत्तरदायी

 धारा  10  में  एक  श्रपवाद  भी  दिया  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रपति

 परीक्षवा  की  सलाह  से  उसे  संघ  या  राज्य  के  विशिष्ट  विभाग  के  लेखे  के  संकलन  के  उत्तरदायित्व  से

 मुक्त  कर  सकता

 इस  परिवर्तन  के  लिए  सरकार  ने  यह  बेहतर  समझा  कि  यह  परिवर्तन  संसद  के  ध्यान  में  लाया

 जाए  ।  संसद्‌  ने  लेखा  श्रौर  लेखा-परीक्षण  को  अलग  करने  के  बारे  में  स्वयं  यह  श्रावश्यक  समझा  है  कि

 दोनों  वो  श्रलग-म्रलग  कर  दिया  जाए  ।  इसलिए  यह  कोई  नई  चीज़  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  पूछा  है  कि  क्या  महालेखा-परीक्षक  को  लेखों  के  बारे  में  कुछ  भी  कहने

 का  अ्रधिकार  नहीं  होगा  ।  संविधान के  भ्रनुच्छेद  150 में  यह  व्यवस्था की  गई  है  कि  संघ  के  ale

 राज्यों  के  सखाओं  को  ऐसे  रूप  में  रखा  जाएगा  जैसा  कि  भारत  की  नियंत्रक-महालेखापरीक्ष  क  राष्ट्रपति

 के  श्रनुमोदन  विहित  करे  ।  जहां  तक  लेखा
 तथा

 लेखा-परीक्षण  को  अलग  करने  का  प्रश्न

 हमारी  का्पवाही  व्यथ  नहीं  कहीं  जा  सकती  ।
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 की  मांगें
 न  नीला

 इस  समय  सरकार  की  झ्राथिक  गतिविधियों  में  भी  वृद्धि  हुई  है  श्राथिक  गतिविधियां  कानून

 आर  व्यवस्था  की  स्थिति  से  ऊपर  हो  गई  हैं  ।  सरकार  का  यह  उत्तरदायित्व  है  कि  वह  श्राधिक

 क्षेत्र  में  सूधार  ale  परिवतन  लाए  ।  यह  तभी  हो  सकते हैं  जब  हम  लेखों  तथा  लेखा-परीक्षणों  के

 प्रबन्ध  को  प्रभावशाली  बनाएं  श्रौर  यह  दोनों  को  करके  ही  सम्भव  हो  सकता  है  ।

 बजट  तैयार  करते  समय  जो  रां कड़े  उपलब्ध  होते  वे  बजट  पेश  करते  समय  6  महीने  पुराने

 हो  जाते हैं  ऐसा  भी  होता  है  कि  पुनरीक्षित  अनुमानित  ्रांकड़ों  से  कहीं  भिन्न  होत ेहैं  ।  इससे

 झागामी  वर्ष  में  व्यय  किए  जाने  वाले  धन  का  श्रावंटन  करने  में  भी  कठिनाई  होती  थी  ।  इसलिए

 यह  हो  गया  था  कि  लेखा  ्रौर  लेखा-परीक्षण  को  अलग  अलग  कर  दिया  जाए  ।

 इन  दोनों  को  अलग  करने  का  एक  दूसरा  पहलू  भी  है  ।  लेखा  कार्य  हमारे  श्राथिक  विकास

 के  लिए  महत्वपुर्ण  साधन  है  ।  यदि  लेखा-कार्य  को  प्रभावशाली  ढ़ंग  से  करना  है  तो  यह  काय  पुराने

 झांकड़ों  के  अधार  पर  नहीं  हो  सकता  |

 एक  महीने  में  किया  गया  व्यय  अगले  महीने  पता  चलना  चाहिए  |  यदि  व्यय  का  पता  श्रगले

 ag  ही  लगना  है  तो  किर  एक  साल  पुर्व  किए  गए  व्यय  की  जांच  करने  का  क्या  लाभ  है  ?  इस  प्रकार

 लोक  लेखा  समिति  जो  कार्य  करती  वह  सब  बेकार  है  ।  इसलिए  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  वित्तीय

 प्रबन्ध  को  प्रभावशाली  ढंग  से  चलाया  जाए  तो  लेखा  शौर  लेखा-परीक्षण  को  श्रलग-प्रलग  करना  बहुत

 । अनिवायं  है

 रब  हमने  मंत्रालय  में  वित्तीय  सलाहकार  प्रणालीਂ  शुरू  की  है  ।  wa  वित्त  मंत्रालय

 का  कार्य  केवल  बजट  बनाना  श ग्र ौर  संसद  से  उसे  पास  करवाना  है  ।  इसके  बाद  प्रत्येक  मंत्रालय  अपने

 सलाहकार  की  मदद  से  बजट  राशि  का  उपयोग  करेगा  ।  इस  प्रकार  हम  वित्तीय  प्रबन्ध  में  सुधार  लाना

 चाहते  इसलिए  विधेयक  में  कोई  ऐसी  बात  नहीं  है  जो  गुप्त  रखी  गई  हो  या  माननीय  सदस्य  जिसे

 समझ  न  सके  हाँ  ।

 मननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को  भेजा  जाए  ।  यह  एक  साधारण

 विधेयक  है  ।  at  1971  के  अधिनियम  में  पहले  से  ही  यह  व्यवस्था  है  कि  लेखा  श्रौर  लेखा-परीक्षा  को

 अलैग-प्रलग  किया  जा  सकता  है  ।  संयुक्त  प्रवर  समिति  ने  मूल  विधेयक  में  इसे  स्वीकार

 किया  था  |

 हम  केवल  एक  ही  परिवतन  कर  रहे  हैं  श्रौर  वह  यह  है  कि  लेखा  श्रौर  लेखा-परीक्षण  श्रलग  करने

 से  पुर्व  राज्यों  को  राष्ट्रपति  की  सहमति  प्राप्त  करनी  होगी  ।  अब  चूंकि  हम  स्वयं  इसे  प्रलग  कर  रहे

 इसलिये  राज्य  सरकारों  को  तब  तक  श्रनुमति  लेने  की  झावश्यकता  नहीं  जब  तक  हम  स्वयं  इस

 art  में  mara  प्राप्त  नहीं  कर  लेते  ।

 वित्तीय  ज्ञापन  के  बारे  में  भी  काफ़ी  प्रालोचना  की  गई  है  क्योंकि  हमने  कहा  था  कि  अतिरिक्त

 व्यय  अधिक  नहीं  atm  ?  st  ag  समझना  चाहिए  कि  ag  कार्य  संगठन  द्वारा  पहले  से  किया

 जा  रहा  है  ।  लेखों  का  संकलन  महालेख।परीक्षक  के  कार्यालय  द्वारा  किया  जा  रहा  लेखों  का  संकलन

 करने  वाले  विशेष  दल  हैं  श्रौर  ये  दल  संकलन  के  लिए  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  विभागों  में  स्थानान्तरित
 किए  जाएंगे  ।  लेखों  को  लेखा-परीक्षण  से  श्रलग  करने  पर  व्यय  में  सीमान्त  वृद्धि  होने  की  सम्भावना

 इस  विधेयक  को  संपुक्‍्त  प्रवर  समिति  को  भे
 जने  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  है  ।
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 an  Demands  for

 areas.

 [at  सी०

 एक  श्राम  आपत्ति  यह  भी  उठाई  गई  है  कि  ऐसा  श्रध्यादेश  द्वारा  क्यों  किया  गया  ?  वास्तव  में

 हम  इस  संशोधन
 के

 बिना  भी  ऐसा  कर  सकते  थे  परन्तु  हम  इसलिए  लाना  चाहते  थे  क्योंकि  हमें

 कमेंचा  रियों  के  स्थानान्तरण  के  बारे  में  विधेयक  लाना  था  ।

 सरकार  ने  कोई  भी  बात  गुप्त  नहीं  रखी  है  ।  सरकार  अपने  कार्य  को  कुशलतापूर्वक  करना

 चांहती  है  ।  हम  लम्बे  awa  से  उपनिवेशवादी  प्रशार्सन  व्यवस्था  अरपना  रहे  थे  ।  हम  इसकी

 बजाय  कार्यकरण  को  श्रधिक  कारगर  तथा  श्राधुनिक  बनाना  चाहते  हैं  ।  यह  सही  दिशा  में

 एक  कम  है  र  संसद  द्वारा  इसे  पहले  ही  स्वीकार  किया  जा  चुका  है  इस  मामले  में  संदेह  की  कोई

 गूंजाइश  नहीं  है  ।  इसे  प्रवर  समिति  को  भजने  की  कोई  नहीं  |  तीन  मंत्रालयों  में  इस

 प्रणाली  के  लागू  ने  के  बाद  सरकार  के  पास  इस  प्रणाली  की  समीक्षा  करने  के  लिए  समय  होगा  शौर  यह

 पता  लग  सकेगा  कि  इस  कार्य  में  कितना  अतिरिक्त  व्यय  होगा  श्रौर  यह  व्यय  प्राप्त  लाभों  के  समनुरूप

 होगा  अथवा  नहीं  ।  मैं  फिर  दोहराना  चाहता  हुं  कि  इस  मामले  में  संदेह  का  कोई  कारण  नहीं  है  श्रौर

 विपक्षी  संदस्यों  से  मेरा  matte  हैं  कि  बे  भ्रपंनी  भ्रापत्तियां  वापिस  ले  लें  ।

 शी  दीनेन  भट्टाचार्य  :  यह  बात  समझ  में  नहीं  श्राई  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  यह

 क्यों  कहा  कि  इस  विधेयक  को  पेश  करने  या  अध्यादेश  जारी  करने  की  कोई  श्रावश्यकता  नहीं  थी  ।  यदि

 ७५ एसा  था  तो  1  माचे  को  MEATS  जारी  करने  की  क्या  श्रावश्यकता  थी  ।  मंत्री  महोदय  ने  यह  वात

 स्पष्ट  नहीं  की  ,  यह  एक  ATH  अध्यादेश  नहीं है  ।  यह  श्रध्यादेश  संसद्‌  के  सत्र  के  शुरू  होने  से  7  दिन  पुर्व

 जारी  किया  गया  था  ।  इसलिए  संदेह  की  काफ़ी  गुंजाइश  यदि  ऐसा  नहीं  है  तो  सरकार  को

 रेलवे  तथा  डाक  श्रौर  तार  विभाग  सम्बन्धी  लेखों  के  हस्तान्तरण  के  बारे  में  वास्तविक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करना  चाहिए  था  ।  यह  किस  प्रकार  पता  लगाया  जा  सकता  है  कि  यह  विधेयक  इतना  जरूरी  था  कि

 सरकार  7  दिन  भी  प्रतीक्षा  न  कर  सकी  अर  उसे  अध्यादेश  जारी  करना  पड़ा  |

 मुझे  इस  बात  में  भी  संदेह  है  कि  इस  प्रणाली  से  कार्य-कुशलता  श्राएगी  ।  क्या  वर्तमान  प्रणाली

 में  चासू  काल  का  लेखा-परीक्षण  सम्भव  नहीं  था  ?  हम  विस्तृत  जानकारी  प्राप्त  किए  बिना  इस  विधेयक

 को  श्रपनी  स्वीट ति  कैसे  दे,सकते  हैं  यदि  इसके  बारे  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  गया,होता  तो  कोई  संदेह

 की  बात  नह्दीं  थी  ।  तार  संचार  विभाग  के  लिए  कार्यकारी दल  नियुक्त  किया  गया
 था  ।  उस  दल  के

 प्रतिवेदन  से  पता  चलता  है  कि  एक  करोड़  रुपये  की  अ्रतिरिक्त  राशि  व्यय  की  गई  है  ।

 श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  :  माननीय  सदस्य  ग़लत  कह  रहे  हैं  ।  प्रतिवेदन  में  केहा  गया  है  कि

 अ्रतिरिक्त  राशि  व्यय  नहीं  की  गई  |

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  :  यदि  ऐसा  नहीं  तो  प्रतिवेदन  संभा-पलट  पर  रखा  जाना  चाहिए

 श्र  alo  सुब्रहमण्यम
 :  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  fez  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  यह

 सही  नहीं  है  ।

 श्री
 भट्टाचार्य

 :
 ग्रगर  ऐसा  तो  मैं  मंत्री  महोदय

 की
 बात  मान  लेता  हूं  ।  फिर भी

 मैं  यह  छना  चाहता  हूं  कि  ये  परिवर्तन  क्यों  किए  जा  रहे  हूँ  झौर  वर्तमान  स्थिति  है  ?  विधेयक  पेश

 करने  से  पूर्व  सारे  तथ्य  सभा-पटल  पर  क्यों  नहीं  रखे  गए  ?  सरकार  इतनी  जल्दी  कयों  war  रही  है  ?

 ag  समझती  है  कि  कोई  भी  विधेयक  वह  बहुमत  के  कारण  पास  हो  ही  जाएगा  ?
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 5  1898  चर्चा  प्रौर  अनुदानों

 की  मांगें
 कभ

 इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  मेरा  निरनुमोदन  प्रस्ताव  स्वीकार  कर
 लियां

 जाए  ॥

 सभापति  महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  1  1976  को  प्रख्यापित  नियंत्रक-महालेखा

 क्षक  शक्तियां  तथा  सेवा-शर्तें संशोधन  1976  (1976  का  श्रध्यादेश

 संख्या  1)  का  निरनुमोदन  करती

 प्रस्ताव  श्रस्वीकृत हश्र

 The  motion  was  negatived.

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (  शक्तियां  तथा  1971

 का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted.

 खड़ 2

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्कि  Ge  2  विधेयक  का  aa

 प्रस्तवा  स्वोकृत  हश्रा  ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  2  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 Clause  2
 was

 added  to  the  Bill.

 खंड 3

 सभापति  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  3  विधेयक  का  aia  बने  कप

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह््त्रा
 ।

 The  motion  was  adopted.

 खंड  3  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  3  was  added  to  the  Bill.

 खंड  4  तथा  5  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।

 Clauses  4  and  §  were  added  to  the  Bill.

 1,  श्रचिनियमन  सुन्न  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक में  जोड़  दिए  ne  ।

 Clause  1,  Enacting  Formula  and  the  title  were
 added

 to  the  Bill.
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 Statutory  Resolution  Re:  Disapproval  of  Departmenta-  Chaitra  5,  1898  (Saka)
 lisation  of  Union  Accounts  (Transfer  of  Personnel)
 Ordinance,  1976  and  Departmentalisation  of
 Union  Accounts  (Transfer  of  Personnel),  Bill

 श्री
 सी०  सुब्रहमण्यम :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  :

 विधेयक  पारित  किया  जाए  ही

 सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है  :

 प्कि  विधेयक  पारित  किया  जाए  ही

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adoped.

 संघ  लेखाओं  का  विभागीकरण  विधेयक  के  सम्बन्घ  में  नियम

 66  के  परन्तुक  के  निलम्बित  करने  के  बार  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE.  SUSPENSION  OF  PROVISO  TO  RULE  66  IN  RELATION  कलि कि  THE
 DEPARTMENTALISATION  OF  UNION  ACCOUNTS  (TRANSFER  OF  PERSONNEL)

 BILL

 वित्त  मंत्री  सी०  सुन्रहण्यम  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 fe  यह  सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  66

 के  परन्तुक  जहां  तक  वहू  संघ  लेखाओं  का  विभागीकरण  स्थानान्तरण )

 1976,  जहां  तक  यह  नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक  शक्तियां  तथा

 सेवा  संशोधन  1976  पर  निर्भर  पर  विचार  करने  तथा

 उसे  पास  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  लागू  होता  निलम्बित  करे  पी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 यह  सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  66  के

 परन्तुक  जहां  तक  वह  संघ  cart  का  विभागीकरण

 1976,  जहां  तक  यह  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  शक्तियां

 तथा  सेवा  संशोधन  1976  पर  निर्भर  पर  विचार  करने  तथा

 उसे  पास  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  लागू  होता  निलम्बित  करे  1”

 प्रस्ताद  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 संघ  लेखाश्ं  का  विभागीकरण  स्थानान्तरण )  STEQTAST,  1976  के
 निर  नुमोदन

 के  बार  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  संघ  लेखाओं  का  विभागीकरण

 विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  RE.  DISAPPROVAL  OF  DEPARTMENTALI-
 SA" ATION  OF  UNION  ACCOUNTS  (TRANSFER  OF  PERSONNEL)  ORDINANCE,  1976:
 AN  DEPARTMENTALISATION  OF  UNION  ACCOUNTS  (TRANSFER  OF  PER--

 SONNEL)  BILL

 शी  दौनेन  azarae  (atHWz)  :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं
 :
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 25  1976  संघ  लेखाओं  का  विभागीकरण  स्थानान्तरण )  WEQTSY,

 1976  क  निरनुमोदन  के  बारे  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  संघ  लकाओं

 विभागोकरण  स्थानान्तरण  विधेयक
 ना

 fe  यह  सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  LATS,  197  6  को  प्रख्यापित  संघ  लैखाश्ं  का  विभागीकरण

 FEATAM,  1976  (1976  का  श्रध्यादेश  संख्या  2)

 का  निरनुमोदन  करती  है  ।'

 इस  मामले  पर  काफ़ी  सोच  विचार  करना  होगा  ।  हमें  इसके  गुण-दोषों  पर  विचार  करना

 होगा  क्योंकि  ऐसा  न  हो  कि  संसद  को  दूसरा  विधेयक  पेश  किये  जाने  की  जरूरत  पड़े  |  सदन  में  यह

 नहीं  बताया  गया  कि  जिस  विभाग  में  लेखे  ्रलग  किए  गए  वहां  कितनी  कार्य  कुशलता  श्राई  है  ।

 लेखा  को  लेखा-परीक्षण  से  श्र लग  करने  से  व्यय  में  वृद्धि  होगी  ।  उद्योग  तथा  नागरिक  पूति

 विभाग  के  कमं चा  रियों  की  संख्या  40  से  बढकर  120  हो  गई  है  ।

 विधेयक  का  feareaaqa  1-4-76  से  होना  है  परन्तु  त्री  तक  कोई  रूपरेखा  प्रकाशित  नहीं

 की  गई  है  ।  श्रमी  तक  मंत्रालयों  ने  विभागीकरण  के  बारे  में
 योजना

 को  श्रन्तिम  रूप  नहीं  दिया  है  ।

 लेखा  परीक्षा  are  लेखा  विभाग  के  अ्रधघिकारी  तथा  करमचारी  स्वाभाविक  रूप  से  श्राशंकित

 क्योंकि  उनका  भविष्य  अब  अनिश्चित  है  ।  भरतीय  लेखा  परीक्षा  ate  लेखा  विभाग  संयुक्त

 दात्री  की  विभागीय  परषिद्‌  की  दिनांक  13  1976  श्रौर  11  1976  की

 बैठकों  में  हुई  बातचीत  का  भी  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  ।  यह  सब  इसलिए  हुमा  संचार

 मंत्रालय  के  झ्रतिरिक्त  अन्य  waray  श्रपनी  योजना  को  afer  रूप  देने  में  ठी  क  समय  पर  कार्यवाही  नहीं

 कर  सके  ॥

 इस  कार्यवाठ़ी  के  परिणामस्वरूप  विभिन्न  लेखा-परीक्षण  कार्यालयों  में  कर  रहे  80  प्रतिशत

 कर्मचारी  विभिन्न  मंत्रालयों  को  भेज  दिए  जाएंगे  ।  इस  समय  उनको  कार्यालयवार  वरिष्ठता  प्राप्त

 वे  विशिष्ट  संवर्ग  के  भ्रन्तगंत  aa  हैं  श्रौर  उनकी  पदोन्नति  के  श्रवसर  भी
 श्रच्छे  हैं  ।

 क्योंकि  wal  योजनाओं  का  ब्यौरा  ज्ञात  नहीं  है  इसलिये  कहा  नहीं  जा  सकता  कि  पदोन्नति

 के  प्रादि  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ।  मुझे  पता  चला  है  कि  विभागों  में  सक्षम

 wTaTey  हैं  तथा  6  वर्ष  में  ये  लोग  ata  अधिकारी  बन  जायेंगे  ।  wa  सब  कर्मचारियों  को  भविष्य

 के  बारे  में  सन्देह  पैदा  हो  गया  है  |

 भ्रघ्यादेश  की  मुख्य  बातें  निम्नलिखित  हैं  :

 लेखा  परीक्षा  कार्यालयों  से  कर्माचारियों  के  बदले  जाने  के  लिये  परामर्शदात्री  समितियों  की

 नियुक्ति  की  जायेगी  ।  कर्मचारियों  के  चयन  के  मामले  में  wea  होने  की  सम्भावना  है  ।

 कर्मचारियों  के  भ्रनिवायं  स्थानान्तरण  में  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाता  है  कि  उनके  वेतन  में

 कमी
 न  की

 जाये  परन्तु  बदले  गये  कर्मचारियों  को  बराबर  के  AAA  मिलते  रहें  ।  धारा  2  की  उप

 धारा  4  द्वारा  वेतनों  को  संरक्षण  दिया  गया  है  ।  परन्तु  पदोन्नति  के  qtletrat  प्रोत्सहानों  आदि

 के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ।  ऐसा  लगता  है  कि  सरकार  द्वारा  निर्धारित  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों

 का  भी  पालन  नहीं  किया  गया  ॥
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 Statutory  Resolution  Re,  Disapproval  of  Departmenta-  March  25,  1976
 lisation  of  Union  Accounts  (Transfer  of  Personnel)
 Ordinance,  1976  and  Departmentalisation  of
 Union  Accounts  of  Personnel)  Bill

 लेखा  अधिका रियों  में  बड़ी  मात्रा  में  कमी  से  शेष  कर्मचारियों  तथा  श्रधिकारियों  को  काफ़ी

 alfa  उठानी  पड़ेगी  ।  उनके  पदोन्नति  के  श्रवसरों  पर  बहुत  प्रभाव  पड़ेगा  ।

 श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम  :.  पह  लिखित  भाषण  है  ।  इसे  सभा  पटल  पर  रखा  जाये

 श्री  दौनेन  भट्टाचार्य  :  यह  लिखित  भाषण  नहीं  है  ।  यह  मामला  ara  से  समझ  में  ग्राने

 वाला  नहीं  है  ।.  कर्मचारियों  की  समस्याश्रों  पर  ध्यान  देना  ही  होगा  ।  मंत्री  महोदय  को  इस  पर  ध्यान

 देना  चाहिए  था  ।  कर्मचारियों  को  श्रपनी  कठिनाइयां  बताने  तथा  उनको  दूर  करने  के  लिये  कोई

 माध्यम  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय :  श्राप  जो  कुछ  भी  कहना  चाहते  हैं  कहें  ।  पढ़े  नहीं  ।

 श्री  aaa  भट्टाचार्य  :  मैं  केवल  श्रपनी  टिप्पणियों  से  सहायता  लै  रहा  हूं  ।

 विभागीयकरण  की  ae  पुरो  योजना  क्रिप्रान्विति  के  faa  ्धिकारियों  पर  छोड़ी  जायेगी  ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  इन  सभी  बातों  पर  प्रकाश  डाला  जाये  ।  यह  व्यवस्था  लाते  हुए  इस  बात

 पर  ध्यान  नहीं  रखा  गया  कि  40,000  कर्मचारी  इससे  प्रभावित  होते  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  सभा  से  य्रपने  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करने  के  लिये  कहता  हूं  ।

 वित्त  मंत्री  ato  सुब्रह्मण्यम  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  विभाग  या  कार्यालय  उसके  लेखाग्रों  का  संकलन

 करने  से  सम्बन्धित  जिम्मेदारी  का  उसके  द्वारा  दक्षतापूर्वक  निवंहन  सुकर  बनाने

 के  भारतीय  लेखा  तथा  लेखापरीक्षा  विभाग  में  सेवारत  श्रधिकारियों  का

 ऐसे  किसी  विभाग  या  कार्यालय  को  स्थानान्तरण  करने  का  उपबंध  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ी

 माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  मंत्रालयों  तथा  विभागों  से  बाह्म  एजेंसी  द्वारा  लेखाश्रों  के  रखने

 की  वर्तमान  प्रणाली  कारगर  वित्तीय  प्रबन्ध  के  लिये  समूचित  नहीं  है  ।  लेखा  कार्य  को  प्रशासन  के  साथ

 सिलाने  के  लिये  लेखा  को  लेखा  परीक्षा  कार्य  से  पृथक  करने  का  प्रस्ताव  यह  प्रक्रिया  1

 1976 तक  पुरी  की  जानी  है  ।

 महालेखा  परीक्षक  के  लगभग  10,000  कर्मचारियों  को  भारत  सरकार  के  मंत्रालयों  तथा
 '
 विभागों  में  भेजा  जायेगा  |  यह  विधेयक  अध्यादेश  का  स्थान  ले  रहा  है  ।

 इस  विधेयक  द्वारा  सरकार  द्वारा  गठित  की  जाने  वाली  समितियी  लेखपरीक्षा  विभार्गों  के

 कर्मचारियों  को  मं  त्रालयो/विभागों में  स्थानान्तरण  करने का  श्रधिकार  fear  गया  है  ।  बदले  जाने

 वाले  कर्मचारियों  के  उनके  वेतन  वर्तमान  वेतनों  से  कम  नहीं  किये  जायेंगे  ।  मैं  पहले  ही  कह  चुका  हूं  कि

 बात  का  पूरा  ध्यान  रखा  जायेगा  कि
 कर्म  चारियों

 को  कम  से  कम  कठिनाई  हो  ।
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 5  1898  संघ  tara  कार्ड  (afta  CIT ATETLT )  अ्रध्यादश

 1976  क  निरनुमोदन  के  बार  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  संघ

 pe
 का  विभागीकरण  स्थानान्तरण )  विधेयक

 यह  faa  sa  प्रस्ताव  की  सही  रूप  सें  क्रियान्विति  के  लिए  लगया  जा  रहा  है  ।  इसफा  उद्देश्य

 है  प्रक्रिया  a  दि  में  निरन्तर  गति  लोना  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 11.0  स  कार  के  भ्रिसी  विभाग  या  कार्यालय  out  ले  बागों  का  संकलन

 करेने  से  र/म्बन्धित  शिम्मेदारी  का  oh  द्वारा  वक्षतापुर्वक  feast  सुकर  बनाने

 के  भारतीय  लेखा  तथा  लेखापरीक्षा  विधाग  सिवा रत  श्रधिका  रियों  की

 ऐसे  पिसी  पिभाग  या  कार्यालय  को  स्यानान्तरण  करने  का  उपबंध

 कने  वाले  विधेयक  पर  विचारें  किया  जाये  गी

 श्री  जी०  विदवनाथत  (areerarat )  :  मैं  संशॉवन  संख्या  2  प्रस्तुत  करता हूँ  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  विधेयक  में  कमेंचारियों

 रदा  feat  ग  संरक्षण  करने  वाले  हैं  ।  कुछ  उपबन्ध  तो  विधेयक  में  कुछ  श्राशंकातओं  के  बारे

 में  CCS ALU  की  श्रावश्यक  1
 ~

 कठिन ई  यह  है  किं  महाले  ar  परीक्षण  तथा  नियंत्रक  सं  कोई  स्पष्टीकरण  Tat  मिल  सका  |

 1968  की  से  सम्बद्ध  कछ  कर्मचारी  श्रमी  तक  भो  बहाल  नहीं  किये  गये  मैं  चाहता  हैं  कि

 क्रियान्विति  से  पूर्वे  मतली  मदोदय  इस  बाय  का  ध्यान  रखें  कि  निलम्बित  सिये  गये  कमेंचारियों  के  माम नें

 निपटाये  जायें  वयों कि  रेल के  ग्रादि  अन्य  विभागों  में  अधिकांश  कमे  चारी  बहाल  किये  जा  चुके  हैं  ।

 विभिन्न  खण्डों  के  सम्बन्ध  में  कॉम चं  रियों  की  aH  है  कि  उनकी  श्रवसेरों  का  क्या

 क्या  परामशदातू  समिति  इस  बात  पर  ध्यान  देगी  ?
 उन  कमंचारियों  कां  क्यां  बनेगा  जिन्हें

 राज्य  में  भेजा  जायेगा  ?  क्या  उन्हें  सैवा  की  वही  शर्ते  उपलब्ध  हो  सकेंगी  के  साथ  भेद

 भाव  नहीं  बरता  जाना  चाहिए  चाहे  उनकी  सेवाश्रीं  को  राज्य  सरका रों  को  श्रयवा  केन्द्रीय  मेंत्रालरयीं  को

 किया  जाये  |  संभी
 दशाओं

 में  उन्हें  एक  से
 से

 रक्ष
 ग

 प्राप्त  होंने  चाहिएं
 ।  मंत्री  महों दय  मैं

 पाहा  &  fa  यह  व्यवस्था  ब्रिटन  सकार  की  विरासतों  में  से  एक  हैं  तथा  इसे  समाप्त  किया  जाता  चाहिए  |

 मैं  इसका  स्वागत  वरता हैं  ।  मैं  जानना  चाहता हैं  कि  इस  विधेयक  द्वारा  स्थापित  की  जाने  वाली

 मशदात  समिति  क्या  कमंचारियों  के  संगठनों  से  विभिन्न  cecal  पर  विचार  करेगी  ?'  नियंत्रक  तया

 महा  Par  परीक्षक  कें  पद  की  निकता  की  चर्चा  की  गई  कोई  wea  व्य  क्ति  at  उनके  विचारों

 की  अभिव्यक्ति  करता  वह  स्वयं  श्राकर  सभा  को  क्यों  नहीं  स्थिति  स्पष्ट  करते  ?

 विभागीयफ रण  से  चतुर्थ  श्रेणी  तथा  श्रन्य  श्रेणि  यों  के  कर्मवा  रियों  के  लिपे  qabafe  तथा  वरीयता

 के  मामले में  कठिनाइयों  ।  यदि  त्रिवेन्द्रम  में  काय  करने  वाले  एक  व्यक्ति  को  दिल्‍ली  में

 रित  किया  जाता  है  तो  उसकी  क्या"द्शा  होंगी  ?  राज्यों  में  स्थानान्तिरित  किये  वाले  कमचारिसयों

 का  कया  बनेगा  ?
 मैं  नहीं  कहू  सकता  कि  उनकी  कार्य  की  शर्तें  वही  रहेंगी  ?  इन  कमंचारियों  की  वरीयता

 सूचियों  तथा  उन  पर  नथी  व्यवस्था  से  पड़ने  वाले  प्रभाव  पर  भी  विचार  फिया  जाना  चाहिए  यहँ  उल्लेख

 किया  गया  है  कि  यह  मामले  सज्यपाल  को  सौंपे  जायेंगे  ।  यदि  ऐसी  बात  हैं  तो  सेसा  की  शर्तों र  भी

 पाल  विचार  करें  ।  मेरा  सरकार  से  निवेदन  है  कि  जिन  मामलों  में  श्रौर  स्पहटीकरण  झपेक्षित  है  उन  पर

 कमेंचाश्यों  से  खुलकर  बातचीत  की  जाये  |
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 Satutory  Resolution  Re:  Disapproval  of  Departmenta-  Chaira  §,  1898  (Saka)
 lisation  of  Union  Accounts  (Transfer  of  Personnel)
 Ordinance,  1976  and  Departmentalisation  of

 Union  Accounts  (Transfer  of  Personnel  Bill

 श्री  वयालार  रवि  जब  तक  इसे  मामले  पर  समुचित  संरक्षणों  की  व्यवस्था

 नहीं  की  जाती  विधेयक  दुरुपयोग  की  सम्भावना  है  ।  कर्मचारियों  के  दिल  में  उनकी  पदोन्नति

 के  मामले  में  सन्देह  का  बना  रहने  गम्भीर  मामला  यदि  लेवा  परीक्षा  विभाग  के  10,000

 कमंचारी  विभिन्न  मंत्रालयों  एवं  राज्यों  में  her  जाते  हैं  तो  उन  मंत्रालयों  /  राज्यों  में  पहने  से  विद्यमान

 कमचारयों  में  तथा  इस  व्यवस्था  के  झ् गत  स्थानान्तरित  किये  जाने  व  लें  वःमंचारियों  में  संघष  पैदा

 होगा  |  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।  श्रापकों  दोनों  वर्गों  से  बातचीत

 करनी  चाहिए  |  संचार  लय  अपने  कमंचा  रियो  की  उपेक्षा  कर  रहा  है

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  लेखों  का  संग्रह  उस  विभाग  के  लेखाकार  ही  व  रते  ग्रा  रहे  हैं  त्रोर

 लेख,कार  का  कार्यालय  केवल  डाक  तार  विभाग  द्वारा  संग्रहित  लेखो  का  ही  संग्रह  करता  है  ।  दुर्भाग्यवश

 डाक  तथा  विभाग  के  लेखाकारों  wy  ग्रो  वेतन  भ्रायोग  ने  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।

 डाव-तार  विभाग  के  वमेंचाप्ययों या  ने  जब  वेतन  रायो ंग  को  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  तो  संचार  मंत्रालथ

 ने  बहा  था  ति  हम  लेखा  परीक्षा  वा  काम  महालेखाकार  के  कार्यालय  से  ले  रहे  हैं  श्रौर  हम  विभाग  के

 लेखाकारों  को  विभाग  में  ही  खपाने  का  प्रयास  कर  रहे  उन्हें  विशेष  वेतन  देने  लिये  भी  कहा  गया

 था  लेकिन  अभी  तक  नहीं  feat  wa  श्राप  विभागों  से  लोगों  को  लगा  '
 है  इस  स्थिति

 में  दिभाग  के  लेखाकारों  वा  श्राप  क्या  करेंगे
 में  रा

 प्रश्न  यही  है  ।

 केरल  के
 कार

 के  कार्या  लय  में  दो  ग्रूप  |  |  एक  ग्रुप  के  प्रति  हमदर्दी  रखते

 हैं  प्रौर  दूसरे  के  प्रति  नाराज़  रहते  हैं  ।  वे  भेदभ।व  से  काम  ले  रहे  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  में  गरावा र  हेतु

 4.  5  करोड़  रुपये  की  राशि  tae  की  थी  ।.  महालेखाकार  ने  इत  मामले  के  राजनतिक  दृष्टि

 से  लिपा  जिसके  फलस्वरूप  योजना  के  कार्यान्वित  करने  में  विलम्ब  ह्ञ्ना  है  ।  लेखाकार  के  कार्यालय  में

 कर्मचा  यों  की  नियुक्ति  वेਂ  बारे  में  भेद  भाव  तथा  पक्षप।त  होत  है  महालेखाकार  अपने  कतेय्यों  के  प्रति

 भी  निष्ठावान नहीं  हैं  ?  -

 मैं  इस  विधेयक  का  समथन  करता  हूं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  शंकायें  व्यक्त  की  हूँ  ।  इस  नई

 का  प्रयोंग  कुछ  लयो  में  शुरू  किया  गया  है  ।  नथी  योजना  के  व्यय  में  वृद्धि  नहीं

 होगी  ।  इसके  साथ  ही  हमें  लेखा  परीक्ष  कार्यालय  के  कम  चारियों  के  feat  का  भी  ध्यानਂ  रखना  चाहिये  ।

 इसके  द्वारा  कार्यकुशलता  में  व  द्वि  होगी  श्रौर  एक  नया  वातारण  तैयार  होगा

 श्री  जी०  :  विधेयक  के  श्र न्त््ग त  हजारों  कमा  यो  का  तलादला  होंगा

 श्र  इस  प्रकार  उनका  भयभीत  हो  जाना  स्वभाविक  ही  है
 ।  मैं  जानना  हूं कि  क्या  सरकार ने

 i  को बदले  जाने  वाले  कर्मचारियों  feat  की  रक्षा  करने  के  लिये  कोई  सेवा  शर्तें  बनायी  हैं--मंत्री  महू

 इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  कमंचा  यों  को  कोई  नुकस।न  मैं  चाहूंगा  कि  सरकार  सारे

 देश  भर  में  लेखा  परीक्षक  तथा  महालेखकारों  के  कार्यालयों  से  बदले  जाने  वाले  कमंचारियों  के  लिये

 समान  सेवा  शर्तें  सम्बन्धी  fajaa  का  प्रारूप  बनाये  |  मंत्री  महोदय  को  इन  रामंस्या त्रों  की  ्ॉर  ध्यान  देना

 चाहिये  ।
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 25  1976  सपर  लेबाप्रों  का  विभागीकरण  (afar

 1976  क  fata  पोदन  के  में  सांविधिक  संकल्प  तथा  संघ  लेखाओं

 ee
 विभागीकर ग

 विधेयक

 sited  सुशीला  रोहतगी  :  माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  शंकायें प्रकट  की  हैं  विधेयक में  व्यवस्था

 की  गयी  है  कि  तवादला  हुये  कर्मचरीं  को  at  वेतन  भ्रौर  सुविधायें  मिलेंगी  जी  उसे  पहने  वाले  विभाग  में

 मिलती  थीं  ।  कर्मचारी  स्थायी  हो  अस्थायी  उसे  पहने  से  फम  वेतन  नहीं  मिलेगा  ।  सेवा  के  मरले

 में उस  पर  पहले  ही  वाले  नियम  लागू  होंगे  ।  हमें  are  है  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  द्वारा  कमेंचा  रियों

 के  हितों  की  रक्षा  होगी  ।

 ait  दौनेन  भट्टाचाये
 :

 सरकार  की  ओर  से  श्रब  तक  इस  प्रकार  का  कोई  तन  Tat  दिया  गया

 है  कि  बदले  जाने  वाले  कमंचा  शियों  के  feat  की  रक्षा  होंगी  ।  कह  जात  है  कि  10,000  कर्म  यों

 का  तबादला  होंगा  ।  इस  बात  को  क्या  गां  है
 कि  पदोन्नति  तथा  wer  मामलों  हे  लि  उनको

 वरीयता  कायम
 रखी  जायेगी

 |  यद्यपि यह  संख्या  प्रभी  10,000  फिर
 भी

 यंह  दुगनो  हों  सकती  है  ।

 कुछ  at  पढ़ले  हुड़तालों  में  भाग  ले  ने  के  fer  कुछ  फर्मे चा  रियों  कों  निलम्बित  किया  गया  तथा
 कछ  को  नौकरी  से  हटाया  गया  ।  सरकार  उन्हें  सेवा  में  वापिस  क्यों  नहीं  लेती  ?

 कलकत्ता  तथा  मद्रास  के  लखा  परीक्षा  कार्यालयों  में  60  प्रतिशत  कर्मचारी  महिलायें

 हैं  तबादला  होंने  पर  उनको  कया  स्थिति  होगी  ?  सरकार.को  ag  स्पष्ट  करना  चाहिये  कि  किस-किस

 की  बदली  कहां  हो  रहो  है  ?

 सभापति  महोदय  :  ग्राप  चाहते  हैं  कि  इसके  लियें  भी  विधेयक  में  व्यवस्था  की  जाये  ।

 श्री  दोनेन  Azerara  :  कम
 से

 कम  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  कुछ  सदन  में  फहरा  चा  हिंये

 ताकि  Harare  संतष्ट  हो  «यें  कि  उन्हें  झाश्वासन  दिया  गया  है  ॥,

 सभापति  महोदय  :  प्रपन  यह  है  कि  Seemann

 सभा  राष्ट्रपति  द्वारा  1  1976  को  प्रख्यापित  संघ  ले'वाशों  का  विभागोकरण

 ,  1976  (1976  का  अध्यादेश  संख्या  2)

 का  निरनुमोदन  करती  है  ग

 प्रस्ताव  झ्रस्वीकृत  ।

 The  motion  was  negatived.

 अ्रष्य ज्ञ  मट्टोदय  द्वारा  पोत  संख्या  2
 मतदान  के  लिपे  रखा  गया

 तया  भ्रस्वीकृत क्र्त
 ।

 Amendment  No.  2  was  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  ag

 कि  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  विभाग  या  कार्यालय  उसके  carat  a  तंत्न

 करने  से  सम्बन्धित  जिम्मेदारी  का  उस+  द्वारा  दक्षतापुवंक  fader  सुर  ते
 के  भारतोय  ले  वा  तथा  लेखापरीक्षा  विभाग  में  सेवारत  रवां  car  ऐसे

 किसो  विभाग  या  कार्यालय को  स्थानान्तरण  करने
 का  उपबंध  करने  वल

 विधेवक  पर  विचार  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 ।

 The  motion  was  adopted.
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 Statutory  Resolution  Re:  Disapproval  of  Departmenta-  ‘March  25,  1976
 lisation  of  Union  Accounts  (Transfer  of  Personnel)
 Ordinance,  1976  and  Departmentalisation  of

 Union  Accounts  (Transfer  of  Personnel)  Bill
 लिली em

 खंड  2.

 श्री  बी०  ato
 नायक

 :  मैं  प्रस्ताव  कर्ता  Fo

 पृष्ठ  तथा  2  पंक्ति  17  तथा  1

 ‘prospective’
 ( arent  )  के  पश्चात

 not  extending  beyond  28th  day  of

 1078”  ५, (जों
 1978  को  फरवरी  ल. ग  दिन  त  के  पश्चात  ने  हों )

 जाये  ।

 1)

 राज्यों  के  पुनर्गठन  -  के  समय  प्राप्त  आधार  पर  मैं  संशोधन  को  पेश

 कर  हूं  ।  यदि  विध्वेयक  at  उल्नेख  नਂ  हों  तो  विधेयक  ar  उद्देश्य  पुरा

 नहीं  होंगा  ।  इस  संशोधन
 के  स्वीकार  से  सेरकार  अपनी  जिम्मेदारी  को  अनुभव  करेगी

 aie  मामलों  at  इस  अवधि  के  अन्दर  निपंटाने  की  कोशिश  करेगी  ।  मैं  2) Le]  आनना  चाहता

 हुं  कि  कोई  कठिनाई हुई  है  waar  नहीं  ।  महालेखाकार  कार्यालय  के  कॉमंचारी  कठिन  कार्य

 कर  रहे  हैं  wa  वित्त  मंत्रालय  को  भी  कठिन  कार्य  करना  होंगा ।

 > श्रीमती  सुद्ीला  Teatt  :  हुमें  प्रशा  कि  विभागीकरग  वर्ष  के  भीतर  पूरा

 हो  इशलिए  संशोधन  स्वीकार  करने से  कोई  लाभ  नहीं  ।

 सभापंति  महोदय  wa  मैं  संशोधन  संख्या  1  सभा  में  वे  लिए  रखता  हूं  :

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोषन  संख्या  1  संभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  श्रस्वीकृत  gat

 The  amendment  No.  was  put  and  negatived

 सभाफ्ति  महोदय  प्रश्न यह  है

 कि  dus  2  तथा  3  विधेयक  का  am.  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 The  motion  was  adopted.

 खंड  2  तथा  3  विधेयक  a  जो  ड  दिए  गए

 Clauses  2  and  3  were  added  to  the  Bill

 खंड  1,  सुत्र  तथा  faaae,  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were
 added

 to  the  Bill.

 सुशीला  रोहतगी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  :

 ६4
 विधयक  पारित  किया  जाएं

 सापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  पारित  किया  जाएਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion.  was  adopted,
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 5  1898  लौह  ग्रयस्क  झ्रौर  मैंगनीज  अयस्क  श्रम  कल्याण

 उपकर  विधेयक  तथा  लौह  श्रयस्क  att  मैंगनीज  अयस्क

 श्रम  कल्याण  निधि-विधेयक
 oe लिणततातयालयतयंग हा सा  ee  oo

 986.0  के  परन्तुक  को  निलम्बन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 MOTION  RE.  SUSPENSION  OF  PROVISO  TO  RULE  66

 लोहे  aaeH  खान  शर  मेंगनी जे  खान  श्रप्त  मंत्रालय  कल्याण  उपकर  विधेयक

 तथा  लौह  अ्रयरक  खान  MIS  मेंगनीज  श्रयरक  खान  श्रम  कल्याण  निधि

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  :
 मैं

 प्रस्ताव  करता  हूं  :

 ug,  ।  यहं  सभा  लॉक  समा  के  प्रक्रिपा  तया  काय  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के

 नियम  66  के  परन्तुक  जहाँ  तक  वहं  लौह  अयस्क  खान  ate  मैंगनीज

 अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  उपकर  1976  तथा  लौह  अयस्क  खान

 wit  मैगनीज  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1976  पर  विचारਂ

 करने  श्रौर  उन्हें  पास  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  पर
 लागू  होता  निलम्बित

 द
 कर  |

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यहं  है

 के  प्र यह  सभा  लॉक  सभा  क्रिया  तथा  कार्य-संवालन  नियमों  के

 नियम
 66  के  परन्तुक  जहाँ  तक  ag  लौह

 श्रयस्क  खान  शर  मैंगनीज

 अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  उपकर  1976  तंथा  लौह  श्रयस्क  खान

 are  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1976  पर  विचार
 nen

 करने  अ्रौर  we  हूं  पास  करने  संबंधी  प्रस्तावों  पर  लाग  होता  निलम्बित
 म

 करें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted
 —

 लौह  श्रयस्यक  खान  और  मे ंगनीज  झ्रयस्क  खान  श्रम  कल्याण  उपकर  विध  यक  तथा

 लौह  श्रयस्क  खान  अर  मेंगनीज  श्रयरक  खान  कल्याण  निधि  विधेयक

 IRON  ORE  .  MINES.AND  MANGANESE  ORE  MINES  LABOUR  WELFARE  CESS
 BILL  AND  IRON  ORE  MINES  MANGANESE  ORE  MINES  LABOUR  WELF  ARE
 FUND  BILL

 श्रम  मंत्री  रघुनाथ  tet)  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 लौह  भ्रयस्क  खानों  श्रौर  मैंगनीज  श्रयस्क  खानों  में  नियोजित  व्यक्तियों  के

 कल्याण  की  श्रभिवृद्धि  करने  के  क्रियाकलापों  के  वित्तपोषण  करने  के  लिए

 लौह  भ्रंयस्क  श्र  मेंगनीज  se  पर  उपकर  का  उपग्रहूग  श्र  संग्रहण

 करने  झ्रोर  उन  रम्बन्धिव  या  उनके  झानुष॑गिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  मै
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 Iron  Ore  Mines  and  Manganese  Ore  Mines  Labour  March  5,  1976
 Welfare  cess  Bill  and  Iron  Ore  Mines  and
 Manganese  Ore  Mines  Labour  Welfare  Fund
 Bill—

 ह  कनी  Seed

 रघुनाथ

 लौह  श्रयस्क  खानों  ae  मैंगनीज  श्रयस्क  खानों  में  निषोणजित  व्यक्तियों  के

 वल्याण  की  श्रभिवृद्धि  करने  के  क्रिया  कलापों  के  वित्तपोषण  का  core

 करने  वाले  faa  पर  विचार  कया  जाये  ै

 किसी  भी  कल्याणकारी  राज्य  का  महत्वपूर्ण  कार्य  व्यक्तियों  का  कल्याण  करना  है

 fat  भी  विकासशील  देश  में  राष्ट्र  को  श्रमिकों  के  कल्याण  को  सुनिश्चित  करना  बड़ा

 वश्यक  है  सालिकों  सीधे  बावचीत  नहीं  कर  राकते  ।  संविधान  के  राज्य

 के  ara feat  सिद्धान्तों  में  तथा  काय  की  मानवीय  तथा  न्यायोजित  स्थिपियोंਂ

 को  सुनिश्चित  करने  की  बाद  कहीं  गई  है  ।  इर  संदर्भ  में  मजदूरों  के  रहन  सदन  की  स्थिति
 ed  न

 में  सुधार  करने  का  मामला  त्यक्त  मह खपुण त द  ह  1  जाता  है  ।  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  भी

 इसी  बात  पर  जॉर  दिया  गया  है  ।

 खान  श्रमिकों  को  द्ररवर्ती  क्षेत्रों  में  फार्य  करना  पड़ता  है  ate  उन्हें  श्राधुनिक

 सीय  रामस्याएं  नहीं  fea  पाती  ।  खान  रहने  सहन  की  में  सुधार  करने

 हेतु  सबसे  पहल  वष  1944  में  एक  श्र्यादेश  जारी  करके  खान  संगठन  स्थापित
 -ve क

 fut  गया  ।  यह  संस्था  र/फल'  रही  श्र  cha  ी  से  प्रो  1.0  हुन  पाकर  TAT,  लौह

 चूना  पत्थर  तथा  डॉलोमाईट  खनन  उद्योंगों  के  aaa  fat  के  लिए  भी  इसी  प्रकार  की

 बाल्याण  निधियां  we  गई  ।  इन  कल्याणकारी  संस्थाओं  का  काम  राज्य  सरकारों  तथा

 मालिकों  के  तथा  उनके  a  जीवन  सतर  को  उठाने  सम्बन्धीਂ  प्रयासों  के

 लिए  सहायता  प्रदान  करना  है  न  कि  इन  प्रयासों  कों  निष्फल  बनाना
 है

 ।

 इन  संस्था त्रों  के  कल्याणकारी  कार्यों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  सम्बन्धित  खनिजों  पर

 लगाए  गए  उपकर  से  प्राप्त  होंने  वाली  राशि  से  की  जाती  है  ।  मेंगनीज  प्रायः  वहीं  पाया

 जाता  है  जहां  लौह  श्रयस्क  पाया  जाता  है  ।  इसलिए  जो  सुविधाएं  लौह  wien  श्रमिकों

 को  प्राप्त  वे  सुविधाऐं  मैंगनीज  श्रमिकों  को  भी  मिलती  चाहिए  ।  जों  संस्था  लौह  श्रपस्क

 श्रमिकों  के  कल्याण  का  काय  करती  उसी  संस्था  को  मैंगनीज  श्रमिकों  के  कल्याण  का  काय

 भी  करना  चाहिए  ।  लौह  श्रयस्क  खनन  salt  में  52,000  कर्मचारी  तथा  भ्रपस्क

 उद्योंग  में  28,000  कमंचारी  काम  करते  हैं  ।  एक  कमंचारी  के  अगर  तीन  श्राश्रित  भी  हों

 तो  भी  इस  संयुक्त  निधि  से  3,20,000  लोंगों  को  फायदा  होगा  |

 लौह  श्रवस्क  उत्पादन  के  उपकर  की  वर्तमान  दर  25  पसे  प्रति  टन  है  त्रौरः  इस  दर

 से  लगभग  10  लाख  रुपये  की  कुल  राशि  एफत्र  की  गई  ।  मैंगनीज  पर  एक  रुपया  प्रतिਂ

 टन  की  दर  से  उपकर  लगाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।  6  रुपये  प्रति  तंक  बढ़ाए  जाने

 की  भी  की  गई  है  ।  इससे  लगभग  17  लाख  रुपये  की  भराय  होगी  :  यदि

 stat  खानों  पर  समान  रूप  से  कर  लगाया  जाए  तों  या  at  लौह  अपस्कਂ  उपकर  की  कर

 को  बढ़ाना  पड़ेगा  अथवा  मैंगनीज  aren  पर  प्रस्तावित  उपकर  की  दर  में  कमी  करनी  पड़ेगी
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 25  1976  लौह  अ्रयस्क  श्रौर  मेंगनीज  अ्रयस्क  श्रम  कल्याण

 उपकर  विधेयक  तथा  लौह  अयस्क  ait  मेंगनीज  झयस्क

 aa  कल्याण  निधि-विधेयक
 =

 इस  समय  लौह  अयस्क  के  उपकर  की  दर  में  वद्धि  करना  शभ्रावश्यक  नहीं  क्योंकि  इसी  दर

 से  30  करोड़  रुपये  अरव  तक  जमा  हों  चुके  हैं  ।  दूसरी  ate  यदि  मंगनीज  की  प्रस्तावित

 लवी  में  कमी  की  जाए  तो  इस  से  बहुत  कम  राशि  एकत्र  होंगी  ।  ञत  दोनों  खानों  के  लिए

 सांझी  कल्याण  निधि  बनाने  हेत  पथक  दर  निर्धारण  की  व्यवस्था  प्रस्तावित  विधेयक  में  की  जा

 |  ह  ।  दोनों  खानों  से  एकत्र  उपकर  ही  सांझी  निधि  होगी  जिसका  उपयोग  लौह  श्रयस्क

 र
 मेंगनीज  ख.नों  के  कर्मचारियों की  समान  कल्याण  सुविधा हेतु  किया  जाएगा  ।

 trite  पर  प्रस्तावित  उपकर  उसी  grave  पर  लगाया  .  जाएगा  जिस  प्रकार

 अयस्क  खान  श्रम  उपकर  श्रधिनियम  1970  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 मि

 भ्रधिनियम  के  अन्तत  स्वदेशी  खप  था  faata  दोनों  पर  उपकर  लगाया  ।

 रकार को  यह  a feaTT  होंगा  ag  किसी  कारखाने  at  कारखाना  जग  को  उपकर  से

 BE ay  सकती  है  श्रौर  यह  तभी  दी  जा  सकती  है  अत्र  सरकार  रय  में  इन  संस्थापनां

 से  एकत्र  की  जाने  वाली  प्रशासनिक  लागत  पकर  तुलना  में  अननुपातिक  .  हों  ।

 जब  ये  विधेयक  कानून  बन  जायेंगे  तो  लौह  अयस्क  खान  श्रम  कल्याण  निधि  uify-

 1961  को  निरसन  हो  जाएगा  ।  इसी  क्षेत्रीय  परामशंदात्री  समितियों  की

 गतिविधिपों  के  समन्वय  के  लिए  वे'्द्री यਂ  परामशंदात्ली  समिति  गठित  की  जाएंगी  ।  प्रस्तावित

 afafaam  में  श्रावास  शिक्षा  तथा  मनॉर॑जन  सम्बन्धी  सुविधाओं  का  प्रावधान

 होंगा  ।

 ne  ware  श्रम  कल्याण  पकर  श्रधिनियम  1961  का  fatwa  करने  से  इस

 प्राधनियम  की  कमियां  पुरा  करने  का  ग्रवसर  मिलेगा  ate  एसे  संशोधन  हों  सकेंगे  जैसे  चूना

 पत्थर  तथा  डॉलॉमाईट  खान  श्रम  कल्याण  निधि  1972  में  किए  गए  हैं  ै

 श्रधिनियम  कल्याण  सम्बन्धी  है  ate  कत्याणकारी  राज्यों  at  ऐसे  श्रर्घि्यिम

 बनाने  चाहिए  ।  ये  विवादस्पद  विधेयक  नहों  हैं  ।  इसलिए  मझे  है  कि  लदन  इस  पर

 steara  चर्चा  किए  बिना  स्वीकार  कर  लेगा  |

 सभापति  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 लौह  भ्रयस्क  खानों  att  मैंगनीज  श्रयस्क  खानों  में  नियोण्ति  व्यक्तियों  के

 कल्याण  की  अभिवृद्धि  करते  के  क्रियाकलापों  के
 स्तर  tay  करने  के  लिए

 लौह  श्रयस्क  श्र  मैगनीज  श्रयस्क  पर  उपकर  का
 उद्ग्रहण

 श्रौर  संग्रहण
 करने  श्रौर  उनसे  सम्दन्धित  fo

 ष या  उनके  अ्ानुषं  पका  का  उपबन्ध  करते

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  1.0
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 Iron  Ore  Mines  and  Manganese  Ore  Mines  Labour  March  25,  1976
 Welfare  cess  Bill  and  Iron  Ore  Mines  and

 Manganese  Ore  Mines  Labour  Welfare  Fund
 Bili—

 कि  we  wae  खानों  और  म॑ं गनीज  श्रयस्क  खानों  में  निपोजित  व्यक्तियों  के
 fyoaq> कल्याण  at  करने  के  क्रियाकलापों  के  |  लि  क  |  प्रण  का  उपबन्ध

 वाले  विधेयक  पर  विचार  पिया  जाए  |

 श्री  बीरेन  दत्त  पश्चिम )  मंत्री  महोदय  का  यह  कहना  उन्नत  है  कि  हंमें

 अ्रधिक  चर्चा  किए  बिना  इन  कल्याणकारी  विधानों  कों  स्वीकर  कर  लेता  चहिए  ।  लेकिन

 हमें  इन  निधियों  पर  नियन्त्रण  रखने  की  भी  कुछ  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  निधि  का

 प्रयोंग  श्रम  कल्याण  के  लिए  किया  जाएं  ।  समितियों  पर  भी  निधन्त्रण  रखा

 जाना  चाहिए  ।  वस्तुतः  ये  समितियां  मजंदुरों  का  प्रतिनिधित्व  नहीं  कश्ती  हैं  ।  मजदूरों

 के  लिए  निधि  का  प्रयोग  नहं  कियां  जाता  ।  मनोरंजन  के  लिए  as  बड़े  भवनਂ  बनाए  जाते
 बा

 हैं  परन्तु  मजदूर  उसमें  प्रवेश  नहों  पा  शक  ते  ।  इस  विधेयक में  कुछ  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  कि  परामशंदात्री  समिति  a  सदस्य  मजदूरों  के  चुने  प्रतिनिधि  तथा  यूनियन  के

 निधि  हो  ।  परामशंदात्री  समिति  का  कार्यालय  खान-क्षेत्र  के  निकट  ही  होना  चाहिए  a  जंत्र

 भी  राशि  व्यय  की  अनी  हो  तो  झाम  ब्रेठक  बुलाई  जानी '  चाहिए  ।  उसमें  ये  पुझाव

 दिये  जाने  चाहिए  कि  कल्याण  बारी  कार्य  fare  ढंग  से  हो  ।  यदि  ऐसा  नहीं  किया  जाता

 तो  स्मिति  बनाने  का  कोई  लाभ  नहीं

 लि
 211.0 मजदूरों  को  सस्ते  दर  पर  रशन  नहीं  मिला  ।  लिए  वे  मद़ाजन  की  दया

 लिए  श्राव शय RS  2  द  कों  दुकानें पर  fart z  करते  हैं  ।  यदि  राशि
 का

 प्रयोग  मजदूरों  के

 खोलने  में  fear  जाए  तो  बहुत  weer  होगा  i.  विधेयक  में  इसके  बारे MON  में  प्रावधान  किया

 जाना  चाहिए  श्रन्यथा  ऐसे  विधेयक करा  कोई  लाभ  नहीं  ।

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  लेविन  श्राश्वयं  की  बात  कि  इसे  पेश  करने

 में  कई  वर्षों  का  किया  गया  यह  cet  पेश  क्या  जाना  चाहिए  था  |

 यदि  परामशंदात्नी  संमिध्यों  में  मजदूरों  को  सही  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  तों
 विधेय

 लाने  का  कोई  लाभ  नहीं  ।  मजदूरों  को  यह  पता  चलना  चाहिए  कि  राशि  का  प्रयोंग  उनकी

 भलाई  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ौर  उन्हें  राशि  के  प्रयोग  व  बारे  में  सुझाव  देने  का

 कार  होना  चाहिए  ।  बजट  बनाने  और  राशि  व्यय  करने  बे  लिए  किसी  तंत्र  का  गठन

 जट
 किया  चाहिए  इह

 ः  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 anese  Ore  Mires.  Labour:
 Shri  N.  Sharma  (Dhanbad)  Iron  ore  Mines  and  Mang

 eS  Labour  Welfare  Fund.
 Welfare  Cess  Bill  and  Ir  on  Ore  Mines  and  Matgar.ese  Ore  Min

 been.  brought  for  the  Welfare  of  workers
 Bill  are  welcome  measures.  The  Bills  have

 National  Commission  on  Labou  rhas  also  recommended  for  brirging  such  type  of  measure
 Iron  ore  anc  manganese  ore  miles

 It  willhelp  in  anciloirating  the  co  ndition  of  the  workersin

 would,  have  appreciated  ifother  small m  ines  which  h  ave  been  leftout  should  also  have  been

 brought  within  the  purview  of  this  Bill.
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 उपकर  विधेयक  तथा  लौह  श्रयस्क  अर  मैंगनीज  Wath

 श्रम  कल्याण  निधि-विधेयक

 Itis  a  matterof  gratification  that  Bill  provides  representation  of  workers,  employees
 and  also  of  the  Government  in  the  regional  Committees  and  in  the  Central  Adivsory  Com-
 mittee

 The  Bill  provices  that  the  cess  that  would  be*collected  would  be  credited  to  the  consoli-
 dated  Fund  of  India  It  has  been  the  experience  in  regard  to  Similarother  welfare  funds  that
 when  money  is  required  for  implem1ting  welfare  activities,  funds  are  usually  not  avail-
 able  Forinstance  Rs.  7  crores  have  been  credited  with  the  Government  by  Coal  Mines
 Organisation.  But  when  the  money  was  reuquired  for  housing  for  the  Coal  Mines.  that  money
 could  not  be  mate  available  We  should  see  that  such  things  do  not  happen  and  the  money
 that  is  deposited  with  the  Government  should  be  made  available  when  required  for  the  Welfare
 of  Workers.

 Legislation  was  made  for  Lime  Stone  and  Dolomite  1977  and  under  this
 legislation  cessis  being  recovered.  This  amount is  being  credited  with  the  Consolidated  Fund
 of  India.  Butnot  a  single  penny  has  been  spenton  the  Welfareofthe  Workers.

 should  also  see  that  aiministrative  expenditure  is  kept  to  the  barest  mini-
 mum.  Government  should  ensure  that  the  funds  collected  under  this  Bill  are  spent  for  the
 purpoSe  for  which  they  have  been  collected.

 It  usually  happens  that  mine  owners  shirk  from  their  responsibilities  regarding  welfare
 of  labour  as  soon  as  some  Welfare  organiSatin  is  Set  up  by  the  Government.  Onthe  othet  hand
 they  derive  rebate  and  other  concessions  in  the  tame  of  Welfare  of  Workers.  This  should  be
 looked  into.

 Itis  a.on-controversial  Bill  and  support  it  whole  heartedly,  butitishigh  time  that
 we  should  watch  the  working  of  these  organisations  and  whatever  lacuneis  there  should  be
 removed.

 With  this  words.  I  support  the  Bill.

 Shri  Jharkhande  Rai  (Ghosi)  :  It  is  a  known  fact,  that  the  condition  of  the  workers in
 our  country  aS  Well  as  in  other  countries  is  the  worst.  Efforts  have  been  made  to  ameliorate
 the  conditions  of  these  worker  and  they  have  played  an  important  role  in  this  matter.

 support  the  Bill.  So  far  as  the  condition  of  workers  is  concerned,  the  condition  of  mine
 is  the  Worst  among  all  the  workers  in  organised  Sector.  They  arein  wretched  condi-

 tion  in  the  remote  partofthe  country.  In  many  placesthereareno  means  of  communications,
 This  should  be  looked  into. anid  even  requirements  of  the  are  not  mat.

 This  is  not  a  perfect  Bill.  comprehensive  Bill  should  be  brought  for  mine  workers
 so  that  uniform  facilities  are  mate  available  to  every  mine  worker  in  all  parts  of  the  country.

 It  should  be  admitted  that  the  working  conditions  of  a  mine  workers  are  far  from  satis-
 factory  and  their  jobs  involve  risks  of  life.  Government  should  See  that  their  working  conditions
 are  imporced  and  their  wageS  increaSed.

 So  far  85  the  question  of  utilisation  of  funds  is  concerned,  my  predecessors  speakers  have
 Stated  that  the  fund  should  be  credited  with  the  consolidated  Fund  of  India.  It  isnot  proper.

 इसके  बाद  लोक  सभा  WRAY,  26 ATA,  1976 /  1898  (Ae)

 11
 बजे

 मठ  Yo  तक  के  लिए  स्थगित हुई
 ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  द्  eleven  of  the  clock  on  Friday  March  26,  1976/
 Chattra  6,  1898  (Saka)

 et et  दन
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